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अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) केंद्रों की स्थापना
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार अपने समता, सशक्तिकरण एवं विकास हेतु विज्ञान (सीड) प्रभाग के माध्यम से, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) हब कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु परियोजना प्रस्ताव, केवल अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के लिए आमंत्रित करता है। इस पहल का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सामुदायिक सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन और सतत विकास के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। पात्र संस्थानों को कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप नवोन्मेषी और प्रभावशाली प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
प्रस्तावना 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अपने सीड प्रभाग के माध्यम से अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और एसटीआई क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे रहा है, और ध्यान केवल आर्थिक विकास से हटाकर मानव-केंद्रित विकास पर स्थानांतरित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य विज्ञान आधारित समाधान प्रदान करना, स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का विकास करना और सतत आजीविका सृजित करना है, जिससे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले और अनुसूचित जाति समुदायों की जीवन शैली में सुधार हो।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) केंद्रों का उद्देश्य आजीविका प्रणालियों- मानव, प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक और वित्तीय पूंजी (विवरण अनुलग्नक V में ) को सुदृढ़ करना है। साथ ही कमजोर समुदायों के स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार करना है। आधार से निर्माण दृष्टिकोण को अपनाते हुए, ये केंद्र स्थानीय प्रणालियों की खूबियों और कमियों की पहचान करते हैं, सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देते हैं और स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करते हैं। ये केंद्र समावेशी एसएंडटी समाधान प्रदान करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति की आबादी का सतत विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।
उद्देश्य 
(1) अनुसूचित जाति समुदाय की प्रमुख आजीविका प्रणालियों में सबसे कमजोर कड़ियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) उपायों के माध्यम से मजबूत करना।
(2)  आजीविका प्रणालियों में मौजूद क्षमताओं के आधार पर सामाजिक उद्यमों की पहचान तथा उनका सृजन करना।
(3) विभिन्न समुदायों के स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस), कौशलों और प्रथाओं का दोहन, दस्तावेजीकरण, अनुसंधान, सत्यापन और संरक्षण करना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनपुट के माध्यम से आईकेएस को उपयुक्त प्रौद्योगिकी, नवाचार और विकास में एकीकृत करना, ताकि आजीविका प्रणालियों में प्रथाओं के लिए सतत एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकास मॉडल सुनिश्चित किया जा सके।
(4) परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने के लिए, स्थिरता और प्रक्रिया के प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए।     

* अन्‍वेषक एसटीआई हब के प्रस्ताव में उपरोक्त से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों को शामिल कर सकते हैं और उपर्युक्‍त उद्देश्यों की शब्दशः नकल करने से बचना चाहिए।
* अन्‍वेषक लक्षित परियोजना क्षेत्र में किए गए पीआरए और एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण के आधार पर उद्देश्यों की प्रासंगिकता को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं।
* अन्‍वेषक स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के हस्तक्षेप के बाद हितधारकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में हुई मात्रात्मक वृद्धि को स्पष्ट रूप से इंगित कर सकते हैं।
* अन्‍वेषक एसटीआई हब की स्थापना के महत्व और लक्षित क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्थापित कर सकते हैं।
* अन्‍वेषक परियोजना में भागीदार संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं।
* अन्‍वेषक यह तर्क दे सकते हैं कि लक्षित क्षेत्रों में जिन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना है, वे अनुसूचित जाति समुदाय की आजीविका में सुधार के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक क्यों हैं।
रणनीतिक समावेशन
· रूपरेखा: प्रौद्योगिकी के प्रसार, वितरण, प्रबंधन, उपयोग और विस्तार में अंतिम चरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक, नेटवर्कयुक्त और साझेदारी मॉडल का अनुकरण करने हेतु एसटीआई हब की स्थापना करना।
· स्थापना: अनुसूचित जाति की अधिकांश आबादी की सेवा करने वाले शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं या स्वैच्छिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों (एनजीओ) द्वारा केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।
· सहयोग: शैक्षणिक संस्थानों को सतत ग्रामीण आजीविका योजना के लिए स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ जुड़ना चाहिए और परियोजना के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और तकनीकी जानकारी को लक्षित आबादी तक पहुंचाना चाहिए; स्वैच्छिक संगठनों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के साथ साझेदारी करके स्थान-विशिष्ट, आवश्यकता-आधारित प्रौद्योगिकियों का विकास करना चाहिए।
· परियोजना अवधि: 3 वर्ष 
· संबंध: उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों (कृषि विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी, केवीके, केंद्रीय विभाग आदि) के साथ पिछड़े क्‍नेक्‍शनों का सुधार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सक्षम बनाएगा।
· सामुदायिक सहभागिता: सतत भविष्य के लिए विकसित एवं अनुशंसित नए और बेहतर व्यवस्थित दृष्टिकोण को समुदाय तक पहुंचाने के लिए एसएचजी, एफ़पीओ और एफ़पीसी को शामिल किया जाना चाहिए।
· परिणाम: एसटीआई हब मौजूदा आजीविका प्रणालियों में सुधार के साथ-साथ नए और व्यवहार्य विकल्पों के सृजन, न्यायसंगत विकास, उत्पादकता वृद्धि, सामाजिक उद्यम विकास और समावेशन के साथ समानता के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुगम बनाएंगे।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के माध्यम से कल्याण प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना होना चाहिए। वितरण तंत्र को सुदृढ़ करके और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपायों को लागू करके, एनजीओ की क्षमता का निर्माण करना, संस्थागत पहुंच का विस्तार करना और सामुदायिक विकास के लिए सतत ज्ञान को बढ़ावा देना आवश्यक है।
एसटीआई हब्स की स्थापना के लिए मूल मानदंड
· अवस्थिति और लाभार्थी मानदंड
· एसटीआई हब्स अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए।
· कम से कम 60–70% लाभार्थी अनुसूचित जाति समुदायों से होने चाहिए।
· हब्स को ज्ञान केंद्र के अधिकतम उपयोग के लिए मेजबान संस्थानों में सह-स्थित किया जा सकता है।
· सह-अवस्थिति होने का उद्देश्य
o ज्ञान केंद्रों के उपयोग और भूमिका को पुनर्परिभाषित करता है।
o समस्या-समाधान और परियोजना-आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है।
o विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और नवाचार में व्यावहारिक/प्रायोगिक सहभागिता को सक्षम बनाता है।
· क्रियाकलापों का दायरा 
· प्रत्येक हब को 4–5 क्रियाकलापों से अधिक पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
· क्रियाकलाप एससी समुदायों के लिए स्थान-विशिष्ट सतत आजीविका सृजन के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए।
· फोकस क्षेत्र 
· आजीविका प्रणाली विश्लेषण शामिल है (सबसे कमजोर/सबसे मजबूत कड़ियाँ)।
o नवीन/अभिनव प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना और नियोजित करना। 
· स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रसार और परिनियोजन करना। 
o सामाजिक उद्यमों का निर्माण करना। 
· आजीविकाओं से संबंधित स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को मजबूत करना।
o बहुआयामी गरीबी (एमडीपी) से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।
· अपवाद (अनिवार्य परिवर्जन):

· प्रत्यक्ष कल्याणकारी गतिविधियाँ।
· मानकीकृत प्रौद्योगिकियों पर नियमित प्रस्ताव (जैसे, वर्मीकम्पोस्ट, मशरूम की खेती, खाद्य प्रसंस्करण)।
· संबंधित मंत्रालयों, केवीके विस्तार केंद्रों, एनआरएलएम/एसआरएलएम कार्यक्रमों के साथ अतिव्‍यापी गतिविधियाँ।
· प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों के चयन के लिए मानदंड
स्थानीय आजीविका प्रणालियों की चिन्हित खूबियों और कमियों के आधार पर, निम्नलिखित बातों पर विचार करें।
· स्थानीय संसाधन और कौशल
· यह सुनिश्चित करें कि सुझाए गए क्रियाकलाप उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें और सामुदायिक कौशल को बढ़ावा दें।
·  श्रमसाध्य कार्य में कमी
· ऐसी प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करना जो शारीरिक श्रम को कम करें और कार्य स्थितियों में सुधार करें।
· दक्षता में वृद्धि
· उत्पादकता को मजबूत करना और आजीविका प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
· सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण
· अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के उत्थान और सशक्तिकरण में योगदान देना।
· बाजार एकीकरण
· समुदायों को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और विशाल बाजार अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
· अनुकूलनशीलता और सुलभता
· 
यह सुनिश्चित करें कि क्रियाकलाप किफ़ायती, बड़े पैमाने पर लागू करने योग्य और सांस्कृतिक रूप से अनुकूलनीय हों।
· संबंध/स्थिरता
o प्रौद्योगिकी अपडेट और क्षमता संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान संस्थानों से संपर्क स्थापित करना।
o अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक स्तर के संगठनों से संपर्क स्थापित करना।
o क्रियाकलापों को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रमों से जोड़ना।
o परियोजना को परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद समुदाय को स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग दिखाना और सक्षम बनाना होगा।
o दीर्घकालिक स्थिरता के लिए व्यापक राष्ट्रीय मिशनों के साथ समन्वय स्थापित करना।
· पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय
· यह परियोजना पर्यावरण क्षरण को रोकती है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है।
· यह परियोजना पारिस्थितिक संतुलन में किसी भी बदलाव के प्रति संवेदनशील है। 
· संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना या बढ़ावा देना अनिवार्य है। 
· रोजगार उन्मुखीकरण 
· स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न करती है।
· अतिरिक्त आय स्रोत सृजित करती है।
· मौजूदा रोजगार संरचनाओं को विस्थापित नहीं करती ।
· एसटीआई के माध्यम से स्थानीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है।
· परियोजना के लाभार्थियों के लिए आवश्यक और संबंधित कौशल सरल और आसानी से सीखने योग्य होने चाहिए।
· क्षमता निर्माण 
· विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवशोषण क्षमता को बढ़ाती  है।
· लाभार्थियों के बीच ज्ञान और नवाचार क्षमताओं को बेहतर बनाती है।
सामाजिक-आर्थिक विकास, क्षमता संवर्धन (संस्थागत और मानवीय) और अनुसूचित जाति समुदायों की सतत प्रगति में क्रियाकलापों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रमुख क्षेत्र, बिना किसी सीमा के, सामाजिक-आर्थिक विकास के कई क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं, जैसा कि अनुलग्नक VI में निर्दिष्ट है।
अर्हता 
निम्नलिखित संगठन/संस्थान एसटीआई हब की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं:
1. सरकारी शैक्षणिक संस्थान (केंद्र और राज्य सरकार), सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकाय, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ आदि।
2. निजी शैक्षणिक संस्थान और आरएंडडी संस्थान (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय जो यूजीसी/एआईसीटीई/एमसीआई/डीसीआई/पीसीआई आदि जिनके पास एसआईआरओ की मान्यता है आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त या विनियमित हैं, को गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) माना जाएगा और प्रस्ताव के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया के दौरान 'एनजीओ/वीओ' विकल्प का उपयोग करना होगा।
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) जिनकी कानूनी स्थिति हो या जो निम्‍नलिखित मानदंड़ों के अनुरूप सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हों, या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1982 के तहत या धर्मार्थ या धार्मिक अधिनियम, 1920 के तहत या संबंधित राज्य अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हों:
· प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार, वितरण और प्रबंधन में कम से कम 10 वर्षों का स्‍थानीय स्तर का अनुभव।
·  भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित परियोजनाओं की देख-रेख का अनुभव।
· संगठन को किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में न डाला गया हो।
इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संगठनों को डीएसटी ई-पीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्‍तुत करना अपेक्षित है:-
· सोसाइटी का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र/ट्रस्ट अनुबंध, संगम ज्ञापन, नियम और उपनियमों की प्रति।
· पिछले 3 वित्तीय वर्षों के संगठन के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और वार्षिक गतिविधि रिपोर्टें।
· एनजीओ दर्पण पोर्टल में संगठन की विशिष्ट आईडी।
· प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले किसी शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेज या अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ सुस्पष्ट साझेदारी/सहयोग।
सामान्य निबंधन एवं शर्तें:
1. निधि प्राप्त करने वाले संस्थान/संगठन परियोजना की वित्तीय और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारी स्‍वीकार करेंगे।
2. बहु-संस्थागत परियोजना के मामले में, प्रधान अन्वेषक (पीआई) को सहयोगी संस्थानों/वैज्ञानिकों से औपचारिक समझौता और प्रत्येक कार्यान्वयनकर्ता संस्थान के लिए अलग-अलग बजट प्रस्तुत करना होगा।
3. परियोजनाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है।
4. परियोजना के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों को डीएसटी के मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए।
5. यदि प्रधान अन्वेषक (पीआई) संस्थान छोड़ देते हैं, तो सह-अन्वेषक (को-आई) डीएसटी की पूर्व स्वीकृति से परियोजना को पूरा करने के लिए अन्वेषक का कार्यभार संभालेंगे।
6. प्रधान अन्वेषक (पीआई) द्वारा संस्थान परिवर्तन के कारण स्वीकृत परियोजना को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करना प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अंतिम निर्णय डीएसटी के पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, और यह मूल मेजबान संस्थान से पीआई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने के अधीन है।
परियोजना प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण
प्रधान अन्वेषक को परियोजना प्रस्ताव केवल डीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक परियोजना प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएमएस) पोर्टल www.onlinedst.gov.in के माध्यम से दिए गए प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन ही जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया प्रस्ताव तत्‍काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। अन्वेषक कृपया ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।
1. ऑनलाइन dst.gov.in पर जाकर "डीएसटी ई-पीएमएस पोर्टल" के मुखपृष्‍ठ पर जाएं, पंजीकरण करें, लॉग इन करें और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) हब के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रस्ताव जमा करें। 
2. फॉर्म भरने से पहले अभ्‍यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे डीएसटी वेबसाइट (www.dst.gov.in) पर प्रकाशित प्रस्‍ताव आमंत्रण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पोर्टल साइट पर लॉग इन करने के बाद ई-पीएमएस पोर्टल में प्रस्ताव प्रारूपों के अंतर्गत भी इसे देखें।
3. अपने समय की बचत और डेटा हानि से बचने के लिए कृपया उपयुक्त प्रस्ताव प्रारूप डाउनलोड करें और प्रारूप के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी वर्ड और पीडीएफ़ फ़ाइल में भरें, और इसे अनिवार्य दस्तावेज़ जमा करने के दौरान अपलोड के लिए तैयार रखें।
4. "प्रस्ताव जमा करें" लिंक पर क्लिक करें, जो आपको एक ऐसे पृष्ठ पर ले जाएगा जहाँ सामान्य जानकारी, मुख्य अन्‍वेषक के संस्थान/संगठन का विवरण आदि जैसी कई सूचना माँगी जाएँगी। प्रत्येक मेन्यू में माँगी गई सभी अनिवार्य जानकारियाँ आवश्यक रूप से भरें।
5. उपरोक्त सभी विवरण भरने के बाद, आवेदन पत्र जमा करने से पहले "प्रिव्‍यू" बटन पर क्लिक करके आप अपने विवरण का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। पूर्वावलोकन पृष्ठ पर आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण प्रदर्शित होंगे। प्रस्ताव जमा करने के लिए "जमा करें" बटन पर क्लिक करें।
6. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और सत्यापित करें, क्योंकि फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा/स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव जमा करने के बाद स्‍वत: उत्‍पन्‍न टीपीएन नंबर को भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लें।
7. संलग्न अनुलग्नकों (अनुलग्नक I – अनुलग्नक V) पर भी हस्ताक्षर करके जमा करें।
8. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सभी श्रेणियों के लिए खुली है और प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अन्वेषक आवश्यक नहीं कि एससी समुदाय से संबंधित हों।
9. ऑनलाइन प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख़ 16/05/2026 है, जिसके बाद वेब-लिंक किसी भी उपयोग के लिए स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा।
10. उद्देश्यों और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सीएफपी की 2-3 अनुक्रमिक चरणों में जांच की जाती है। वित्तीय मंजूरी के चरण तक पहुंचने की समग्र विकास अवधि आमतौर पर 6-9 महीने अनुमानित है।
नोट: कृपया सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन प्रस्ताव नियत तिथि से पहले प्रस्तुत किए जाएँ। टी-पिन का जनरेशन ऑनलाइन प्रस्ताव की सफल प्रस्‍तुति सुनिश्चित करता है।
संपर्क अधिकारी
डॉ. अनीता अग्रवाल, वैज्ञानिक ‘एफ’ एवं विभागाध्यक्ष
समता सशक्तिकरण एवं विकास हेतु विज्ञान प्रभाग, कमरा संख्या 235, नया ब्लॉक – I, टेक्नोलॉजी भवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
नया महरौली रोड, नई दिल्ली – 110016

ईमेल: anita.a@nic.in, दूरभाष: 011-26590343
सुश्री रजनी रावत, वैज्ञानिक ‘डी’
समता, सशक्तिकरण और विकास हेतु विज्ञान विभाग, कमरा संख्या 219, नया ब्लॉक – I, टेक्नोलॉजी भवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
नया महरौली रोड, नई दिल्ली – 110016

ई-मेल: rajni@nic.in, दूरभाष: 011-26590669

इस आमंत्रण के अंतर्गत केवल एसटीआई हब के लिए ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एसटीआई हब के अलावा अन्य किसी भी प्रस्ताव को संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।
(प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख़ : 16/05/2026)
अनुलग्नक – I
संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदन
(संस्थान के पत्र शीर्ष पर)
1. प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान परियोजना के कार्यान्वयन में सभी परियोजना कार्यान्वयनकर्ताओं की भागीदारी का स्वागत करता है।
प्रधान अन्वेषक का नाम, पदनाम और संगठन:
सह-अन्वेषक का नाम, पदनाम और संगठन:
2. यह प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए किसी अन्य एजेंसी/संगठन को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. संगठन, डीएसटी के सीड प्रभाग के अंतर्गत परियोजना सहायता के लिए निर्धारित "निबंधन और शर्तों" का पालन करेगा। 
4. प्रस्तावित वेतनमान, भत्ते आदि संस्थान/विश्वविद्यालय/एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन में समान पद पर कार्यरत व्यक्तियों को स्वीकृत मानकों के अनुरूप हैं और डीएसटी के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं (केंद्र/राज्य सरकार के किसी अन्य संस्थान के मामले में दिशानिर्देश संलग्न करें)। 
5. यह सहमति दी जाती है कि परियोजना से प्राप्त किसी भी शोध परिणाम या आविष्कार (आविष्कारों) पर बौद्धिक संपदा अधिकार, सक्षम प्राधिकारी, डीएसटी की स्वीकृति से जारी अनुदेशों के अनुसार ही लिए जाएंगे।
6. संस्थान परियोजना की वित्तीय और अन्य प्रबंधकीय जिम्मेदारियों का आश्वासन देता है।
7. संस्थान परियोजना के सफल समापन के लिए सभी प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसमें परियोजना कर्मियों के लिए न्यूनतम अवसंरचना और सहायक सेवाएं सुनिश्चित करना शामिल है।
8. कार्यान्वयन संगठनों को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में स्थित केवीके और छोटे स्वयंसेवी संगठनों (वीओ) के साथ व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिकी प्रसार और अन्य प्रचार गतिविधियों के लिए नेटवर्किंग को भी मजबूत करना चाहिए। साथ ही, परियोजना कर्मी इन सहयोगी वीओ की क्षमता निर्माण को उत्प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे।
9. परियोजना के अप्रत्याशित रूप से बंद होने की स्थिति में, संगठन डीएसटी को पहले से सूचित करेगा और परियोजना को बंद करने का अनुरोध करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और/या यदि पीआई परियोजना छोड़ देता है, तो सह-पीआई कार्यभार संभालेगा और परियोजना के सफल समापन की जिम्मेदारी लेगा (डीएसटी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद)।
10. परियोजना दल और अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन, डीएसटी की विशेषज्ञ टीम द्वारा किसी भी समय परियोजना की लेखापरीक्षा या निरीक्षण कराने में सहयोग करेंगे।
11. प्रमाणित किया जाता है कि संगठन को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कभी भी काली सूची में नहीं डाला गया है।
हस्ताक्षर मुहर सहित
      (संस्थान/विश्वविद्यालय का कार्यकारी प्राधिकारी/संस्थान प्रमुख का)

दिनांक : ……………… 

स्थान ………………

टिप्पण: सहयोगात्मक परियोजनाओं के मामले में जहां विभिन्न संस्थानों के लिए बजट प्रस्तावित किया गया है, सभी सहयोगी संस्थानों को व्यक्तिगत रूप से अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 

अनुलग्नक -II
प्रधान अन्वेषक और सह-प्रधान अन्वेषक से प्रमाण पत्र
(संगठन के पत्रशीर्ष पर)
1. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव में दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।
2. हमने किसी भी एजेंसी/संगठन से वित्तीय सहायता के लिए यह या इसी तरह का कोई परियोजना प्रस्ताव कहीं और प्रस्तुत नहीं किया है।
3.  हम (प्रधान अन्वेषक और सह-प्रधानअन्वेषक) और परियोजना भागीदार एजेंसियां, डीएसटी के सीड प्रभाग के अंतर्गत परियोजना सहायता के लिए "निबंधन और शर्तों" का पालन करेंगे।
4. हम परियोजना कार्यान्वयन की वित्तीय और अन्य प्रबंधकीय जिम्मेदारियों का आश्वासन देते हैं।
5. हमने जांच-पड़ताल की है और यह सुनिश्चित किया है कि मेजबान संस्थान और सहयोगी संस्‍थान में उपकरण और बुनियादी सुविधाएं वास्‍तव में उपलब्ध होंगी और परियोजना के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जाएगा। हम इन वस्तुओं की खरीद के लिए इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का अनुरोध नहीं करेंगे।
6. भविष्य में प्रकाशित होने वाले सभी आंतरिक या बाह्य प्रकाशनों/रिपोर्टों/प्रस्तुतियों आदि में डीएसटी के सीड प्रभाग के सहयोग का उल्लेख किया जाएगा और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
7. परियोजना दल और अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन डीएसटी की विशेषज्ञ टीम द्वारा किसी भी समय परियोजना की लेखापरीक्षा या निरीक्षण कराने में सहयोग करेंगे।
8. हम यह आश्वासन देते हैं कि डीएसटी अनुदान के माध्यम से प्राप्त स्थायी उपकरणों पर उपलब्ध अतिरिक्त समय को व्यापक सामाजिक लाभ के लिए अन्य उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा।
9. हम समझते हैं कि प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषकों द्वारा संस्थान परिवर्तन के कारण स्वीकृत परियोजना को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है और यह डीएसटी के पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर है, बशर्ते कि प्रधान अन्वेषक द्वारा मेजबान संस्थान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. यदि परियोजना प्रस्ताव डीएसटी द्वारा प्रारंभिक सूची में चुना गया/चयनित किया जाता है, तो हम निम्नलिखित सामग्री और दस्तावेज (सॉफ्ट कॉपी में) उपलब्ध कराने के लिए तैयार रखेंगे।
(क) डीएसटी अनुदान की “शर्तें एवं संदर्भ”।
ख) संस्था के प्रमुख द्वारा अनुमोदन (संगठन के पत्र शीर्ष पर)।
ग) वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए)।
घ) संस्थान का संगम ज्ञापन, नियम एवं विनियम (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए)।
ङ) पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र/लेखापरीक्षित खाते (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए)।
च) पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें (केवल गैर-सरकारी संगठनों के लिए)।
छ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ समर्थन पत्र एवं सहयोग समझौता – गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनिवार्य।
दिनांक :
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               )

स्थान :






          

हस्ताक्षर 






          


    प्रधान अन्वेषक 
दिनांक :
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स्थान :






          

हस्ताक्षर 






          


  सह-प्रधान अन्वेषक


अनुलग्नक-III

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
समता, सशक्तिकरण और विकास के लिए विज्ञान (सीड) प्रभाग
सीड-डीएसटी के अधीन परियोजना सहायता के कार्यान्वयन के लिए नियम और शर्तें
(प्रत्येक क्रियान्वयनकर्ता संगठन द्वारा स्वीकृत और हस्ताक्षरित किये जाने हेतु)

1.
परियोजना का फोकस सीड-डीएसटी की योजना/कार्यक्रम दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
2.
परियोजना के अधीन स्वीकृत जनशक्ति के पास प्रत्येक स्वीकृत पद के लिए संबंधित योग्यताएँ और अनुभव/विशेषज्ञता होनी चाहिए, जो परियोजना के तीन/पाँच वर्षों के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों से संबंधित होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतनमान, भत्ते आदि उन व्यक्तियों के लिए अनुमत हैं जो संस्थान/विश्वविद्यालय/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठन (वीओ) में समान पद पर कार्यरत हैं, और डीएसटी के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।
3.
परियोजना के अंतर्गत कार्यरत जनशक्ति को संस्थान के नियमों एवं विनियमों के अनुसार पूर्णकालिक रूप से परियोजना मोड में कार्य करेगी। ऐसे कार्मिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उन्हें डीएसटी के अंतर्गत परियोजना के आउटपुट, परिणाम एवं प्रभाव से संबंधित डेटा संकलन और विश्लेषण के समन्वय हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे कार्मिक किसी अन्य परियोजना से वेतन प्राप्त नहीं करेंगे, तथापि विशिष्ट कार्यकलापों के लिए मानदेय प्रदान किया जा सकता है।
4.
परियोजना जनशक्ति को दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। अपेक्षित परिणामों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु संस्थान द्वारा प्रोत्साहनों आदि सहित ऐसा उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कम-से-कम 3–5 वर्षों तक जनशक्ति को बनाए रखा जा सके तथा उनका संवर्धन किया जा सके। वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस)/ युवा वैज्ञानिकों/महिला अभ्यर्थियों की भर्ती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 
5.
परियोजना अनुदान प्राप्ति के पश्चात भर्ती किए गए कार्मिकों का हस्ताक्षरित बायोडाटा तथा कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित विवरण तीन माह के भीतर सीड प्रभाग, डीएसटी को सूचित किया जाना चाहिए।
6.
प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इस सहायता का उपयोग नवोन्मेषी विचारों एवं गतिविधियों की परिकल्पना एवं विकास के लिए भी किया जाना चाहिए।
7.
परियोजना को जारी रखना एवं वित्तीय सहायता समय-समय पर डीएसटी की विशेषज्ञ टीम द्वारा किए गए प्रगति के मूल्यांकन एवं आकलन पर निर्भर करेगी। अपेक्षित प्रदर्शन न होने की स्थिति में अनुदान रोका जा सकता है/भविष्य की परियोजनाओं के लिए सहायता के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
8.
अंतरराष्ट्रीय यात्रा सीड-डीएसटी के कार्यक्रम-विशिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होगी।
9.
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जीएफआर 2017 के निर्धारित प्रारूप एवं समय-सीमा के अनुसार प्रगति प्रतिवेदन, व्यय का लेखा परीक्षित विवरण (एसओई) तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) डीएसटी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
10.
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि का भी एसओई और यूसी में उल्लेख किया जाना चाहिए तथा अव्ययित शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित करने के लिए अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
11.
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अर्जित/अर्जित होने वाली ब्याज राशि को भारत की संचित निधि-भारत कोष में जमा किया जाना चाहिए और इसका विवरण यूसी एवं एसओई में उल्लिखित होना चाहिए।
12.
परियोजना सहायता से तैयार पूंजीगत संपत्तियाँ/सुविधाएँ कार्यान्वयन अवधि के दौरान और परियोजना सहायता समाप्त होने के बाद भी लक्षित लाभार्थियों द्वारा उपयोग की जाएंगी। परियोजना अवधि पूर्ण होने पर पूंजीगत संपत्तियों के प्रतिधारण के लिए जीएफ़आर-2017 के नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
13.
यदि परियोजना दल का कोई सदस्य संस्थान छोड़ता है, तो सीड-डीएसटी को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए और  रिक्त पद के 3 माह के भीतर किए गए प्रतिस्थापन की जानकारी डीएसटी को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजी जानी चाहिए।
14.
सभी उपकरण एवं अन्य क्षेत्रीय संसाधन, बैनर, बोर्ड, मैनुअल, रिपोर्ट आदि पर यह उल्लेख होना चाहिए: “(योजना/कार्यक्रम का नाम) के तहत विज्ञान के लिए समानता, सशक्तिकरण और विकास प्रभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रेरित एवं सहायता प्राप्त”
15.
डीएसटी को किसी भी समय परियोजना सहायता की लेखापरीक्षा और निरीक्षण करने का अधिकार होगा। परियोजना दल और अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को डीएसटी द्वारा सूचित किए जाने पर किसी भी समय ऐसे लेखापरीक्षा या निरीक्षण में सहयोग प्रदान करना अनिवार्य होगा।
16.
संस्थान के कार्यकारी निकाय की बैठकों, जहाँ परियोजना गतिविधियों की प्रगति और व्यय संबंधी विवरण पर चर्चा की जाती है, में डीएसटी के एक अधिकारी को आमंत्रित किया जाए। इस उद्देश्य के लिए डीएसटी एक उपयुक्त अधिकारी को नामित करेगी।
17.
अन्य एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के बारे में डीएसटी को सूचित किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं के खातों का अलग से रख-रखाव किया जाना चाहिए।
18.
प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि का समुचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण का विषय, तिथि(तिथियाँ) और कार्यक्रम की सामग्री; प्रशिक्षकों के नाम एवं संपर्क विवरण; और प्रतिभागियों का विवरण, जिसमें उनका पता, संपर्क का नंबर, स्थान आदि शामिल हों। 

19.
परियोजना दल का प्रत्येक सदस्य स्वयं द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्यों, जो परियोजना में प्रस्तावित उपलब्धियों के अनुसार होगा, को लॉग बुक में दर्ज करेगा। 
20.
परियोजना सहायता समूह द्वारा शुरू की गई प्रत्येक गतिविधि का समुचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें अनुसंधान किए जा रहे नए विचार, उस विचार के प्रसंस्‍करण में हुए व्यय, शामिल व्यक्ति, प्रस्तावित उपकरण आदि का विवरण शामिल हो।
21.
समाज/लाभार्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुए लाभों का प्रलेखीकरण, कहानी और वीडियो के रूप में किया जाना चाहिए। 
22.
परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी/संस्थान किसी भी वित्तीय, विधिक या प्रशासनिक दायित्व तथा एजेंसी/संस्था और परियोजना स्टाफ के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए उत्‍तरदायी होगी। डीएसटी ऐसे विधिक विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हम उक्‍त उल्लिखित निबंधन और शर्तों से सहमत हैं।
	दिनांक :


स्थान :


1
	  (

                 )
संगठन के प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर 

	दिनांक :


स्थान :


2
	  (

                 )

संगठन के प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर 

	दिनांक :


स्थान :

	  (

                 )

संगठन के प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर 

	दिनांक :


स्थान :

	  (

                 )

संगठन के प्रमुख के मुहर सहित हस्ताक्षर 


* सभी भागीदार संस्थाओं/एजेंसियों के हस्ताक्षर
_________________________
अनुलग्नक-IV
समीक्षाकर्ता और समिति सदस्य अथवा आवेदक अथवा डीएसटी अधिकारी जो डीएसटी की योजना/कार्यक्रम से संबद्ध हैं/उससे संबंधित हैं, के हितों के टकराव संबंधी नीति
देश के अनुसंधान एवं विकास परिदृश्य में सरकारी वित्तपोषण की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए, वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में हितों के टकराव और नैतिकता के मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। हितों के टकराव के सामान्य पहलुओं और आचार संहिता से संबंधित निम्नलिखित नीति वस्तुनिष्ठ उपाय हैं जिनका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की निष्पक्षता को बनाए रखना और पूर्वाग्रह को कम करना है। इस नीति का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना, वित्तपोषण तंत्र में जवाबदेही बढ़ाना और आमजन को यह आश्वासन दिलाना है कि अनुदान देने की प्रक्रिया निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण है। इस नीति का उद्देश्य निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त प्रणाली का पालन करके सभी प्रकार के पक्षपात से बचना है, जो कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, उसके दौरान और बाद में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना, जनता को रिश्वतखोरी या किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण से दूर रखना है ताकि वे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रिश्वतखोरी न करें। साथ ही, उन्हें यह आश्वासन दिया जाता है कि उनके प्रतियोगी भी रिश्वतखोरी और अन्य भ्रष्ट आचरण से दूर रहेंगे और निर्णय लेने वाले अधिकारी पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इससे डीएसटी द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैश्विक स्वीकृति भी सुनिश्चित होगी।
हितों के टकराव की परिभाषा:
हितों के टकराव का अभिप्राय है "कोई भी ऐसा हित जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले संगठन को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हो सकता है"। हितों का टकराव उन स्थितियों को भी समाहित करता है जहां कोई व्यक्ति, स्वीकृत मानकों और नैतिकता के विरुद्ध जाकर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अनिवार्य कर्तव्यों का दुरुपयोग कर सकता है। 
नीति के अंतर्गत कवर किए जाने वाले बिन्‍दु:
(i) 
नीति के प्रावधानों का पालन डीएसटी से निधि प्राप्त करने और उसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों, प्रस्ताव के समीक्षकों और विशेषज्ञ समितियों तथा कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस नीति के प्रावधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या मध्यस्थों के माध्यम से जुड़े सभी व्यक्तियों, जिनमें डीएसटी के अधिकारी भी शामिल हैं और प्रस्तावों के मूल्यांकन और उसके बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल समितियों पर लागू होंगे।  
(ii) 
इस नीति का उद्देश्य उन पहलुओं को कम करना है जो वर्तमान में डीएसटी द्वारा संचालित वित्तपोषण तंत्रों में हितों के वास्तविक टकराव, हितों के स्पष्ट टकराव और हितों के संभावित टकराव का कारण बन सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य वित्तीय (प्रस्ताव या पुरस्कार के परिणामों से प्राप्त लाभ), व्यक्तिगत (रिश्तेदार/परिवार के सदस्यों का संबंध) और संस्थागत (सहकर्मी, सहयोगी, नियोक्ता, किसी व्यक्ति के पेशेवर करियर से जुड़े व्यक्ति जैसे पीएचडी पर्यवेक्षक आदि) हितों के टकराव को भी शामिल करना है, हालांकि यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। 
1. 
हितों के टकराव की परिभाषा से संबंधित विशिष्‍ट विवरण:
निम्नलिखित में से कोई भी परिभाषा (अपूर्ण सूची) हितों के टकराव का संकेत देती है यदि:
(i) 
किसी भी कारण से जिसके कारण समीक्षक/समिति सदस्य प्रस्ताव का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर सकता।
(ii) 
आवेदक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति प्रत्यक्ष रिश्‍तेदार# या परिवार का सदस्य (जिसमें पति/पत्नी, संतान, भाई/बहन, माता-पिता शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) या व्यक्तिगत मित्र है; या वैकल्पिक रूप से, यदि किसी अधिकारी का कोई संबंधी किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है / आवेदक के फॉर्म आदि में हित/हिस्सेदारी को प्रभावित करता है। 
(iii) 
अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक, प्रक्रिया में समीक्षक या समिति सदस्य के रूप में शामिल किसी व्यक्ति का कर्मचारी या नियोक्ता है; या यदि अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक का उस व्यक्ति के साथ विगत तीन वर्षों में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध रहा हो।
(iv) 
अनुदान/पुरस्कार के लिए आवेदक उसी विभाग से संबंधित है जिससे समीक्षक/समिति सदस्य संबंधित है।
(v) 
समीक्षक/समिति सदस्य उस संगठन का प्रमुख है जहाँ आवेदक कार्यरत है।
(vi) 
समीक्षक/समिति सदस्य आवेदक के पेशेवर करियर में संबद्ध है या रहा है (जैसे कि पीएचडी पर्यवेक्षक, मेंटर, वर्तमान सहयोगी आदि)।
(vii) 
समीक्षक/समिति सदस्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव की तैयारी में शामिल होता है।
(viii) 
आवेदक ने विगत तीन वर्षों में समीक्षक/समिति सदस्य के साथ संयुक्त शोध प्रकाशन किए हैं।
(ix) 
आवेदक/समीक्षक/समिति सदस्य का, वैज्ञानिक अनुसंधान में अपनाए जाने वाले स्वीकृत मानकों और नैतिकता के विपरीत, प्रस्ताव के परिणामों में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वित्तीय हित सम्मिलित है।
[image: image8.png]


(x) 
प्रस्तुत प्रस्ताव के स्‍वीकृत या अस्‍वीकृत होने की स्थिति में समीक्षक/समिति सदस्य को व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा।
# इस प्रयोजन के लिए “रिश्तेदार” शब्द का संदर्भ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में उल्लिखित है।
2. 
विनियम:
डीएसटी अपने वित्तपोषण तंत्र में हितों के टकराव से यथासंभव बचने का प्रयास करेगा। हालांकि, वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान प्रबंधन में शामिल हितधारकों के लिए हितों के टकराव और वैज्ञानिक नैतिकता से संबंधित मुद्दों पर स्व-नियमन प्रणाली की अनुशंसा की जाती है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आवेदक/समीक्षक/समिति सदस्य द्वारा स्वेच्छा से दी जानी चाहिए। 
2. 
गोपनीयता:
समीक्षक और समिति के सदस्य प्रक्रिया के दौरान हुई सभी चर्चाओं और लिए गए निर्णयों की गोपनीयता बनाए रखेंगे और किसी भी आवेदक या तीसरे पक्ष के साथ उन पर चर्चा करने से परहेज करेंगे, जब तक कि समिति अन्यथा अनुशंसा न करे और ऐसा करने के लिए रिकॉर्ड न रखे। 
5. 
आचार संहिता
5.1 
समीक्षकों/समिति सदस्यों द्वारा इसका पालन किया जाना है:
(क) 
सभी समीक्षकों को हितों के टकराव का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें हितों के टकराव के किसी भी रूप की उपस्थिति या अनुपस्थिति की घोषणा की जाएगी।
(ख) 
यदि हितों का टकराव सिद्ध हो जाता है या स्पष्ट हो जाता है तो समीक्षक प्रस्तावों का मूल्यांकन करने से परहेज करेंगे।
(ग) 
हितों के टकराव से संबंधित सभी चर्चाएँ और निर्णय बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किए जाएँगे।
(घ) 
समिति के अध्यक्ष हितों के टकराव से संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय लेंगे।
(ड़) 
समिति के अध्यक्ष सभी सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि यदि एजेंडा के जिन मदों पर चर्चा होनी है, उनमें उनका कोई हित टकराव हो तो इसके बारे में समिति को बताएं। 
(च) 
समिति के सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने से परहेज करेंगे और उस विशिष्ट मद के संबंध में बैठक से बाहर चले जाएंगे जहां हितों का टकराव सिद्ध हो चुका है या स्पष्ट है।
(छ) 
यदि अध्यक्ष स्वयं हितों के टकराव में हो, तो समिति शेष सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है, और यह निर्णय समिति के सदस्य सचिव के परामर्श से लिया जाएगा।
(ज) 
यह अपेक्षा की जाती है कि अध्‍यक्ष सहित समिति का कोई भी सदस्य उस समिति से अनुदान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा जिसका वह स्वयं सदस्य है। यदि कोई सदस्य अनुदान के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन उस समिति से अलग किया जाएगा जिसका वह सदस्य है।
5.2 
अनुदान/पुरस्कार के आवेदक द्वारा निम्नलिखित का पालन किया जाना है:
(क) 
आवेदक को ऐसे संदर्भदाताओं के नाम सुझाने से बचना चाहिए जिनमें हितों के टकराव की संभावना हो जो ऊपर बिंदु संख्या 2 में वर्णित विशिष्टताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। 
(ख) 
आवेदक उन व्यक्तियों के नाम बता सकता है जिन्हें प्रस्तुत प्रस्ताव समीक्षा के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, और इसके कारण स्पष्ट रूप से बता सकता है।
5.3 
कार्यक्रमों से संबंद्ध डीएसटी अधिकारियों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए:
हालांकि कार्यक्रम से संबंद्ध अधिकारियों के लिए उपरोक्त बिंदु संख्या 6 में बताए अनुसार गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है, फिर भी उन्हें पहले से ही यह घोषणा करनी चाहिए कि क्या वे किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य (जिसमें पति/पत्नी, बच्चे, भाई-बहन, माता-पिता शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के अनुदान आवेदनों पर विचार कर रहे हैं या यदि आवेदक के प्रस्ताव को वित्त पोषित किया जाता है, तो उसे थीसिस/ पोस्ट डॉक्टरेट मेंटर से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी शोध प्रबंध/पोस्ट-डॉक्टरल मेंटर के आवेदन पर विचार कर रहे हैं या आवेदक के प्रस्ताव को वित्त पोषित किए जाने पर उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। ऐसे मामलों में, डीएसटी अनुदान आवेदनों को कार्यक्रम से संबंद्ध दूसरे अधिकारी को आबंटित करेगा। 
6.
उल्लंघन के लिए प्रतिबंध
6.1 
(क) समीक्षकों/समिति सदस्यों और (ख) आवेदक के लिए
आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर समिति द्वारा नियत कार्रवाई की जाएगी।
6.2 
कार्यक्रम से संबंद्ध डीएसटी अधिकारियों के लिए
आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सीसीएस (आचरण नियम), 1964 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
7. 
अंतिम अपीलीय प्राधिकारी:
हितों के टकराव और निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित मामलों में, सचिव, डीएसटी अपीलीय प्राधिकारी होंगे। इन मामलों में सचिव, डीएसअी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
8. 
घोषणा
मैंने समीक्षाकर्ता/समिति सदस्य/आवेदक/डीएसटी योजना या कार्यक्रम अधिकारी# पर लागू डीएसटी की उपरोक्त "हितों के टकराव संबंधी नीति" पढ़ ली है और मैं इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि प्रस्तावित अनुदान से संबंधित मेरा किसी भी प्रकार का कोई हित टकराव नहीं है।*
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि प्रस्तावित अनुदान से संबंधित मेरा हित टकराव है।*
* & # (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं)
समीक्षक/समिति सदस्य या आवेदक या डीएसटी अधिकारी का नाम
(जो लागू न हो उसे काट दें)
(तिथि सहित हस्ताक्षर)
अनुलग्नक-V
सतत आजीविका ढांचा
आजीविका परिसंपत्तियाँ
मानव पूंजी

 वित्तीय पूंजी
भौतिक पूंजी


The poor

सामाजिक पूंजी
      प्राकृतिक पूंजी
	आजीविका परिसंपत्तियों के घटक (संकेतक)

	प्राकृतिक पूंजी
· भूमि और उपज
· जल और जलीय संसाधन
· वृक्ष और वन उत्पाद
· वन्यजीव
· जंगली खाद्य पदार्थ और रेशे
· जैव विविधता
· पर्यावरणीय सेवाएं
	मानव पूंजी
· स्वास्थ्य
· पोषण
· शिक्षा
· ज्ञान और कौशल
· कार्य क्षमता
· अनुकूलन क्षमता

	वित्तीय पूंजी
· बचत
· उधार/ऋण - औपचारिक, अनौपचारिक, एनजीओ
· प्रेषण
· पेंशन
· वेतन
भौतिक पूंजी
· अवसंरचना
• परिवहन, सड़कें, वाहन आदि
• सुरक्षित आवास और भवन
• जल आपूर्ति और स्वच्छता
• ऊर्जा
• संचार
·  उपकरण और प्रौद्योगिकी
• उत्पादन के लिए औजार और उपकरण 
• बीज, उर्वरक, कीटनाशक
• पारंपरिक प्रौद्योगिकी
	सामाजिक पूंजी
· नेटवर्क और संपर्क
• संरक्षण
• पड़ोस
• रिश्तेदारी
· विश्वास और आपसी सहयोग के संबंध
· औपचारिक और अनौपचारिक समूह
· सामान्य नियम और प्रतिबंध
· सामूहिक प्रतिनिधित्व
· निर्णय लेने में भागीदारी के तंत्र
· नेतृत्व


अनुलग्नक-VI
एससी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के महत्वपूर्ण क्षेत्र (एमओएसजेएंडईएमओएसजेएंडई द्वारा पीएमएजीवाई/पीएम-अजय गांवों के लिए चिन्हित)
1. पेयजल और स्वच्छता
2. शिक्षा
3. स्वास्थ्य और पोषण
4. सामाजिक सुरक्षा
5. ग्रामीण सड़कें और आवास
6. बिजली और स्वच्छ ईंधन
7. बेहतर कृषि पद्धतियाँ
8. वित्तीय समावेशन
9. डिजिटलीकरण
10. आजीविका और कौशल विकास
ऊपर दिए गए क्षेत्र केवल सांकेतिक हैं और शोधकर्ता अपने लक्षित क्षेत्र और लक्षित जनसंख्या से संबंधित अन्य क्षेत्र भी शामिल कर सकते हैं।
· उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कल्याणकारी गतिविधियों को वित्तीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
· केवल उन्हीं क्रियाकलापों पर विचार किया किया जाएगा जिनका उद्देश्य (i) कल्याण प्रणाली की दक्षता में सुधार करना और (ii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के माध्यम से आजीविका प्रणाली की दक्षता में सुधार करना है।
· संबंधित मंत्रालयों/विभागों की गतिविधियों से परस्पर संबंधित प्रस्ताव, केवीके की विस्तार संबंधी गतिविधियों, एनआरएलएम/एसआरएलएम के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
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चित्र 1: भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का ब्‍यौरा

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण का प्रारूप
भाग 1: सामान्य जानकारी                      
1. परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन का नाम:-
2. राज्य :

3. जिला और खंड :


4. प्रमुख अन्वेषक / एसटीआई हब समन्वयक का नाम और संस्थान: -

5. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार आयु (वर्षों में):

6. श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अन्य): -

7. पदनाम :

8. डीएसटी का प्रभाग  :

9. एसईईडी विभाग का कार्यक्रम या योजना (एसवाईएसटी/ टाइड/ एससीएसपी/ टीएसपी/ सुनील/   एसटीडब्ल्यू/ नेटवर्क/ विशेष आह्वान):-
10.  प्रस्तावित विषय क्षेत्र –

11.  प्रस्ताव का प्रकार (संस्थान आधारित / पीआई आधारित):-
12. कार्यान्वयन का तरीका (व्यक्तिगत / नेटवर्क):
	समाज के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग (नई प्रौद्योगिकी, नया उत्पाद/प्रक्रिया)
	

	अनुकूलन आर एंड डी (स्थान-विशिष्ट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास, जिसमें प्रौद्योगिकी संशोधन/मॉड्यूलेशन/अनुकूलन, मौजूदा प्रणालियों का अप/डाउन स्केलिंग, प्रौद्योगिकी अनुकूलन/स्वीकृति आदि शामिल हैं)
	

	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (जमीनी परीक्षण, प्रदर्शन और सामाजिक उद्यमों का संवर्धन)
	

	प्रौद्योगिकी का प्रसार (सफल मॉडलों का दोहराव, नई तकनीकों का उपयोग और पहचानी गई समस्या के लिए उपलब्ध तकनीकों का अनुप्रयोग)
	

	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) केंद्र की स्थापना
	

	आजीविका हेतु स्‍थानीय नवाचार सुदृढ़ीकरण, उन्‍नयन और पोषण (सुनील) केंद्रों की स्‍थापना 
	

	महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) की स्थापना
	

	बहु एजेंसियों के साथ नेटवर्क परियोजना
	

	कोई अन्य (स्पष्ट करें)
	


13. परियोजना का शीर्षक (जिसमें समस्या, प्रस्तावित समाधान/प्रौद्योगिकी, लक्षित समुदाय/लाभार्थी और एसटीआई हब/डब्ल्यूटीपी/सुनील आदि की स्थापना के लिए कार्यान्वयन करने वाले जिलों और राज्य का नाम शामिल होना चाहिए):

14. परियोजना की अवधि :

15. प्रस्तावित बजट (₹ में):

16. प्रस्ताव जमा करने की तारीख:

17. परियोजना के कुंजी शब्द (जिसमें विषय क्षेत्र, चयनित आजीविका, प्रौद्योगिकी का नाम, और कार्यान्वयन का भौगोलिक क्षेत्र आदि शामिल होना चाहिए):


18. परियोजना सारांश (केवल 250 शब्दों में, जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र की आजीविका, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटक, प्रौद्योगिकी स्रोत, समस्या विवरण, प्रस्तावित समाधान, लक्षित लाभार्थी और अपेक्षित परिणाम, पहचान गये समुदाय आदि शामिल हों):

19. विगत 5 वर्षों के दौरान प्रस्तावित क्षेत्र में पीआई/अग्रणी संस्थान द्वारा सम्पन्न किए गए कार्य का सारांश (100 शब्द):

20. प्रस्तावित भौगोलिक कवरेज क्षेत्र (पहचान क्षेत्रों और लोगों के प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी, जिसमें न्यूनतम अवसंरचना की उपलब्धता पर विचार किया जाएगा—विशेष रूप से सड़कें, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्र, संचार, विपणन सुविधाएं, बिजली, और सिंचाई की संभावनाएं; साथ ही जलवायु, भूमि उपयोग पैटर्न, फसलें और फसली प्रणालियाँ, प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल, विशेष कौशल या व्यापार की उपलब्धता, और पंचायतों, सहकारी समितियों या स्वैच्छिक समूहों जैसे स्थानीय संगठनों की उपस्थिति):
	क्र.सं.
	राज्य
	ज़िला
	ब्लॉक/गांव
	पीएमएजीवाई गाँव या आकांक्षी जिला, यदि लागू हो
	कवर किए जाने वाले लाभार्थियों/घरों (एचएच) की संख्या

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


21. लक्षित लाभार्थी: -
· लिंग वार वितरण - लक्षित जनसंख्या का प्रकार और कुल आकार (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर):

· प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में श्रेणीवार सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस का %: 

· कवर करने के लिए लक्षित लाभार्थियों की संख्या (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलायें/ईडब्ल्यूएस वर्ग):

· प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत कुल लाभार्थियों में सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/ईडब्ल्यूएस का %:

22. लक्षित समुदाय की पृष्ठभूमि (स्वदेशी ज्ञान (आईके)/ पारंपरिक ज्ञान (टीके), कौशल और प्रथायें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और लक्षित जनसंख्या के जनसांख्यिकीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उनकी वर्तमान आजीविका की स्थितियां, औसत आय स्तर और लक्षित लाभार्थियों के व्यवसाय शामिल हैं):

	क्र.सं.
	श्रेणी जैसे सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ईडब्ल्यूएस/ जेन/ अन्य (निर्दिष्ट करें)
	आयु वर्ग (वर्ष में)
	लाभार्थियों की लक्षित संख्या
	वर्तमान व्यवसाय (कारीगर/श्रमिक/कृषक/शिक्षक/स्वास्थ्य-परिचर्या/उद्यमी/अन्य को निर्दिष्ट करें  आदि)
	वर्तमान औसत आय (₹ में)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	



भाग 2: संस्थान/संगठन का विवरण                          
23. अग्रणी संस्थान का प्रकार (दो/तीन अलग-अलग प्रकार के संस्थानों द्वारा सहयोगात्मक प्रस्ताव को प्रोत्साहित किया जाएगा): -
	प्रकार
	 ✓ का चिहृन

	शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान
	

	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद
	

	गैर-सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संगठन
	

	पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)
	

	कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)
	

	अन्य (निर्दिष्ट करें)
	


24. पंजीकरण संख्या और वर्ष, यदि सोसायटी/ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है (केवल एनजीओ/ निजी संस्थान के लिए लागू): 

25. एनजीओ/निजी संस्थान का एनजीओ दर्पण आईडी:

26. संस्थान में वर्तमान में पदस्थ वैज्ञानिक कार्यबल (केवल एनजीओ के लिए) 

	क्र.सं.
	नाम एंव पदनाम
	उच्चतम योग्यता
	विशेषज्ञता
	कार्यग्रहण की तारीख
	पूर्णकालिक / अंशकालिक कर्मचारी

	
	
	
	
	
	


27. विगत 5 वर्षों के दौरान अग्रणी संस्थान की जारी/ पूर्ण परियोजनाओं का विवरण (केवल वर्तमान प्रस्ताव से संबंधित):

	क्र.सं.
	वित्तपोषण एजेंसी
	वित्तपोषण का प्रकार (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)
	राशि (रुपये में)
	वर्ष
	उद्देश्य
	वर्तमान स्थिति (जारी/पूर्ण)

	
	
	
	
	
	
	


28. परियोजना को लागू करने के लिए संस्थान के पास उपलब्ध अवसंरचना (भूमि/भवन, उपकरण आदि): 
29. सहयोगी साझेदार, यदि कोई हो: -
	क्र. सं.
	संगठन/संस्थान का नाम और पता
	संस्थान का प्रकार
	प्रस्तावित कार्य में साझेदार संगठन के रूप में भूमिका

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


भाग 3: समस्या की पहचान और प्रस्तावित एस एंड टी क्रियाकलाप                           

[image: image2]
30. उस लक्षित जनसंख्या से संबंधित समस्या का उल्लेख करें जिसका आप समाधान करना चाहते हैं और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण दें, केवल 200 शब्दों में (यह विवरण चयनित क्षेत्र में मुख्य आजीविका, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में मौजूद सबसे कमजोर कड़ियों/अंतरालों/समस्याओं की पहचान पर आधारित होना चाहिए। समस्या की पहचान साक्ष्य-आधारित आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए—यह आजीविका प्रणाली विश्लेषण, लक्षित क्षेत्र में अन्वेषकों के फील्डवर्क, जिला (औद्योगिक) रिपोर्टों, विभिन्न अन्य रिपोर्टों के आंकड़ों, एनआरएलएम, एसआरएलएम डेटा आदि पर आधारित हो सकती है।
31. लक्षित क्षेत्र का संक्षिप्त औद्योगिक परिदृश्य, केवल 100 शब्दों में: (इसमें राज्य सरकार द्वारा जिलों के औद्योगिक प्रोफ़ाइल तथा एमएसएमई से संबंधित योजनाओं जैसे स्फूर्ति/एस्पायर/क्लस्टर/नवाचार आदि का संदर्भ लिया जा सकता है)
32. क्या समस्या की पहचान के लिए जिला उद्योग केंद्र की रिपोर्ट की जांच की गई थी: (हाँ/ नहीं)
33. प्रस्तावित समस्या के लिए मौजूद क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय समाधान, (केवल 200 शब्दों में):
34. इस समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित कोई अन्य सरकारी राष्ट्रीय पहल (पहलों के परिणामों का उल्लेख करें, केवल 100 शब्दों में) 

35. आवश्यकता की पहचान के अनुसार प्रौद्योगिकी अंतर और प्रस्तावित नए अभिनव एस एंड टी घटक/अनुकूलनशील आर एंड डी समाधान (वर्तमान स्थिति के संदर्भ में परियोजना का महत्व बताएँ, और दर्शाएं कि यह परियोजना पहचानी गई समस्या और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "अत्याधुनिक तकनीक" या अन्य लोगों द्वारा की गई सर्वश्रेष्‍ठ पहल जैसे डिज़ाइन में संशोधन, मौजूदा समाधानों में उन्नयन आदि के माध्यम से एक नया अभिनव तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने से आगे कैसे बढ़ेगी।)
	क्र.
सं.
	पहचानी गई समस्या में प्रौद्योगिकी अंतर
	प्रस्तावित एस एंड टी क्रियाकलाप, नया अभिनव एस एंड टी घटक और अनुकूलनशील आर एंड डी समाधान
	औचित्य (प्रौद्योगिकी विकास / स्तरोन्‍नयन/ स्तर घटाना/अनुकूलन/अभिग्रहण/ स्थानांतरण/प्रदर्शन/प्रसार/परिनियोजन आदि)

	क.
	
	
	

	ख.
	
	
	


36. प्रस्तावित उद्देश्य (परियोजना के शीर्षक के अनुरूप और केवल 4-5): (ड्रॉप डाउन में केवल 5 पंक्तियाँ)
37. संस्थान/स्थान जहां विस्तृत प्रयोगशाला/क्षेत्र परीक्षण या प्रयोग और सत्यापन किया जाएगा:
38. प्रस्तावित एस एंड टी वितरण प्रणालियाँ - 
· प्रौद्योगिकी या प्रशिक्षण पैकेज का प्रदर्शन; 

· प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण; 

· ज्ञान का प्रसार, प्रचार और प्रोत्साहन;; 

· प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण; 

· स्थानीय पंचायतों/कल्याणकारी संगठनों के माध्यम से सहयोग;

· कोई अन्य (निर्दिष्ट करें); 

39. परियोजना के अंतर्गत पहचानी गई प्रौद्योगिकी/अभ्यास पैकेज का स्रोत:
	स्रोत
	प्रौद्योगिकी/ अभ्यास पैकेज
	एजेंसी/संस्था/वैयक्तिक विशेषज्ञ का नाम

	कर्मचारियों द्वारा आंतरिक रूप से तैयार किया गया
	
	

	बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त करके आंतरिक रूप से तैयार किया गया 
	
	

	बाहरी संस्थान/विशेषज्ञ से उधार लिया गया
	
	

	लाभार्थियों द्वारा प्रयुक्‍त की जा रही प्रौद्योगिकी/ज्ञान में आशोधन
	
	

	कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करें):
	
	


40. परियोजना क्षेत्र में स्थापित तकनीकी बैक-अप सहायता और संबंध (बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए राज्य सरकार की भागीदारी; अग्रगामी और पश्चगामी संबंध; पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखीकरण, प्रौद्योगिकी विकास/आशोधन/हस्तांतरण/अभिग्रहण आदि में हितधारकों की भागीदारी की सीमा और प्रकृति पर विशेष जोर के साथ)
41. कार्यप्रणाली (निर्धारित चरण/प्रासंगिक प्रक्रिया विवरण, जैसे: पीईआरटी चार्ट, मॉडल, आरेख; जिसमें निम्न विधियाँ शामिल हों— सर्वेक्षण; प्रोटोकॉल; संगठन; प्रौद्योगिकी पहचान, मूल्यांकन, हस्तांतरण, अनुकूलन और अभिग्रहण; प्रदर्शन और प्रशिक्षण; परिणाम और प्रभाव विश्लेषण; हितधारकों की भागीदारी; विपणन; संबंध; हितधारकों/लाभार्थियों आदि से फीडबैक और फॉलो-अप): 

42. परियोजना क्षेत्र में लक्षित जनसंख्या की भागीदारी और प्रति‍भागिता सुनिश्चित करने के लिए विवरण/प्रणाली, (केवल 100 शब्दों में):
43. लाभार्थियों के लिए योजनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या (विषय, उद्देश्य, प्रशिक्षण/वर्ष की संख्या, प्रशिक्षण के दिनों की अवधि, प्रतिभागिता का स्तर, प्रशिक्षण की लागत):
	विषय 
	उद्देश्य 
	अवधि (दिन)
	प्रशिक्षुओं की संख्या
	लागत (रुपये में)
	परिणाम 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


44. परियोजना की कार्य योजना और अपेक्षित परिदेय (कृपया प्रारंभिक सर्वेक्षण, परियोजना कर्मियों की भर्ती और पूंजीगत क्रय को उपलब्धि/लक्ष्य न मानें)। मूल्यांकन और निगरानी संकेतकों के लिए सीड प्रभाग की योजना/कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें) अनुलग्नक ‘क’ देखें:
	प्रस्तावित उद्देश्य
	कार्य योजना/ उपलब्धि/ लक्ष्य (प्रति वर्ष न्यूनतम 5-6)
	कार्य/लक्ष्य उद्देश्य पूरा करने की समय-सीमा (महीनों में)
	अपेक्षित परिदेय (अपेक्षित मात्रा आधारित आउट्पुट, परिणाम और लक्षित लाभार्थियों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


45. परियोजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले पूंजीगत उपकरणों के उपयोग, अनुरक्षण और संरक्षण संबंधी संस्थान की योजना (केवल 50 शब्दों में):
46. प्रचार, प्रोत्साहन और प्रसार योजना: (एक प्रचार, प्रोत्साहन और प्रसार योजना दें जो प्रदर्शित करे कि परियोजना की उपलब्धियों को सही तरीके से कैसे सांझा किया जाएगा, केवल 50 शब्दों में):
47. 
परियोजना कार्य की आत्मनिर्भरता/राजस्व सृजन योजना, केवल 100 शब्दों में (परियोजना अवधि और डीएसटी से प्राप्त सहायता समाप्त होने के बाद भी परियोजना क्रियाकलापों को जारी रखने की योजना; समय सीमा सहित विवरण जिसमें परियोजना का लागत-लाभ विश्लेषण– परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और इसकी आत्म-निर्भरता; गतिविधि के आत्मनिर्भर होने की संभावनाओं पर टिप्पणी/विपणन/पुन:क्रय व्यवस्था/सूक्ष्म उद्यम विकास आदि शामिल हो। :
48. प्रस्तावित क्रियाकलापों की मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों, शिल्पकार इकाइयों, औद्योगिक समूहों के लिए प्रासंगिकता और मौजूदा समूहों के विकास में प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों का संवर्धन (केवल 50 शब्दों में):

49. 
समान क्षेत्रों में परियोजना की पुनरावृत्ति की संभावना (प्रस्तावित प्रौद्योगिकी समाधान के प्रमाणित होने के बाद, इसे बड़े स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा - क्या बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए राज्य सरकार को शामिल करके या बाजार के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से – क्या कोई भी उद्यमी या व्यवसायी किसी भी रूप में शामिल किया जा सकता है?) (केवल 50 शब्दों में):
50. क्या परियोजना क्रियाकलापों के लिए किसी पर्यावरणीय/विधिक/नैतिक मुद्दों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से किसी अनुमति की आवश्यकता है? हाँ/नही
51. कोई अन्य संबंधित जानकारी, यदि प्रोफ़ॉर्मा के क्षेत्रों में शामिल नहीं है (कृपया केवल 100 शब्दों में स्पष्ट करें):

 
भाग 4: अन्वेषकों का विवरण 

प्रधान अन्वेषक (एकाधिक पीआई के लिए विकल्प सम्मिलित करें):
1. नाम:

2. लिंग (महिला/ पुरुष / अन्य) :

3. जन्म तिथि:
4. सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि:
5. पदनाम :

6. विभाग:


7. संस्थान/विश्वविद्यालय:

8. राज्य:

9. जिला:

10. शहर/स्थान:
11. पता:
12. पिन:
13. संचार के लिए ईमेल:
14. वैकल्पिक ईमेल:
15. मोबाइल:

16. दूरभाष:
17. श्रेणी:
18. उच्चतम अर्हता:
19. शिक्षा और प्रशिक्षण (स्नातक स्तर से):

	डिग्री
	वर्ष
	संस्थान/विश्वविद्यालय
	विशेषज्ञता वाला क्षेत्र

	
	
	
	


20. वर्तमान प्रस्ताव क्षेत्र से संबंधित अनुभव का क्षेत्र (केवल 50 शब्दों में):

21. कार्य का अनुभव:

	पदनाम  
	वर्ष
	विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन
	जॉब प्रोफाइल 

	
	
	
	


22. पिछले 5 वर्षों के दौरान परियोजना अन्वेषक (पीआई) की जारी/ पूर्ण परियोजनाओं का विवरण:

	क्र.सं.
	वित्तपोषण एजेंसी
	वित्तपोषण का प्रकार (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)
	राशि (रुपये में)
	वर्ष
	उद्देश्य
	वर्तमान स्थिति (जारी/पूर्ण)

	
	
	
	
	
	
	


23. प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या:

24. महत्वपूर्ण प्रकाशन (अधिकतम 10) :

	शीर्षक 
	लेखक
	पत्रिका/ पुस्तक/ लेख
	खंड
	पृष्ठ
	वर्ष
	एससीआई सूचकांक

	
	
	
	
	
	
	


25. पिछले पाँच वर्षों के प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित प्रकाशनों की सूची (अधिकतम 10):

26. दाखिल/स्वीकृत पेटेंट, यदि कोई हो:

27. प्राप्त अवॉर्ड/पुरस्कार/प्रमाणपत्र आदि, यदि कोई हो:
28. हस्तांतरित प्रौद्योगिकी, यदि कोई हो ::

29. किस उद्योग/एनजीओ/किसी अन्य के साथ काम किया है:
 सह-अन्वेषक (एकाधिक सह-प्रधान अन्वेषकों के लिए विकल्प सम्मिलित करें):
1. नाम:

2. लिंग (महिला/ पुरुष / अन्य) :

3. जन्म तिथि:
4. सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि:
5. पदनाम :

6. विभाग:

7. संस्थान/विश्वविद्यालय::


8. राज्य:

9. जिला:

10. शहर/स्थान:
11. पता:
12. पिन:
13. संचार के लिए ईमेल:
14. वैकल्पिक ईमेल:


15. मोबाइल:

16. दूरभाष:

17. फैक्स:

18. श्रेणी:


19. शिक्षा और प्रशिक्षण (स्नातक स्तर से):

	डिग्री
	वर्ष
	संस्थान/विश्वविद्यालय
	विशेषज्ञता वाला क्षेत्र

	
	
	
	


20. वर्तमान प्रस्ताव क्षेत्र से संबंधित अनुभव का क्षेत्र (केवल 50 शब्दों में):

21. कार्य का अनुभव:
	पदनाम  
	वर्ष
	विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन
	जॉब प्रोफाइल 

	
	
	
	


22. पिछले 5 वर्षों के दौरान परियोजना अन्वेषक (पीआई) की जारी/ पूर्ण परियोजनाओं का विवरण:

	क्र.सं.
	वित्तपोषण एजेंसी
	वित्तपोषण का प्रकार (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)
	राशि (रुपये में)
	वर्ष
	उद्देश्य
	वर्तमान स्थिति (जारी/पूर्ण)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


23. प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या
24. महत्वपूर्ण प्रकाशन (अधिकतम 10):

	शीर्षक 
	लेखक
	पत्रिका/ पुस्तक/ लेख
	खंड
	पृष्ठ
	वर्ष
	एससीआई सूचकांक

	
	
	
	
	
	
	


25. पिछले पाँच वर्षों के प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित प्रकाशनों की सूची (अधिकतम 10):

26. दाखिल/स्वीकृत पेटेंट, यदि कोई हो:

27. प्राप्त अवॉर्ड/पुरस्कार/प्रमाणपत्र आदि, यदि कोई हो:

28. हस्तांतरित प्रौद्योगिकी, यदि कोई हो:

29. किस उद्योग/एनजीओ/किसी अन्य के साथ काम किया है 
 
भाग 5: अनुशंसित संदर्भ व्यक्ति                                    
 अनुशंसित संदर्भ व्यक्ति -:
· नाम और पदनाम
· संगठन और पता
· संपर्क सूत्र 
· ईमेल आईडी
· आवेदक के साथ पेशेवर सम्बन्ध, यदि कोई हो
 
भाग 6: वित्तीय (बजट) विवरण:
क. अनावर्ती व्यय (पूँजीगत)
अन्य अनावर्ती व्यय (कृपया अनुमानित विवरण दें, यदि उपकरण को प्रोटोटाइप परीक्षण आदि के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित/तैयार किया जाना है। इसमें स्थापना शुल्क, परिवहन, कर/शुल्क/चुंगी आदि शामिल करें और साथ ही, अपने संस्थान/संगठन पर लागू होने वाले कर/शुल्क छूट  का लाभ उठाने का प्रयास करें। इस शीर्ष के अंतर्गत खरीदी गई वस्तुओं का उचित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 149 के अनुसार, जैम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद केवल इसी पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, प्रधान अन्वेषक विभिन्न उप-शीर्ष के अंतर्गत खर्च करने के लिए व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पालन करेंगे। निर्माण लागत के अंतर्गत बजट केवल कम लागत वाली संरचनाओं जैसे कि सामान्य सुविधा केंद्र और/या मौजूदा स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए है, न कि नई इमारतों या ढांचों के निर्माण के लिए। इस तरह के अनुदान की स्वीकृति डीएसटी के पूर्ण निर्णाधिकार पर और वर्तमान सामान्य वित्तीय नियमावली मानदंडों के अनुसार होगी। यदि परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है, तो उपकरणों के अनुमानित खर्च के समर्थन में बजटीय कोटेशनों (कम से कम 3) की आवश्यकता होगी।)
	क्र सं..
	मद/ विवरण
	औचित्य
	पहले वर्ष  (रुपये में)
	दूसरे वर्ष (रुपये में
	तीसरे वर्ष (रुपये में
	कुल  (रुपये में)

	1
	उपकरण लागत
	
	
	
	
	

	2
	निर्माण/संस्थापन लागत (निर्माण और विकास लागत के लिए सामग्री बिल/अनुमान दिया जाना चाहिए)
	
	
	
	
	

	3
	निर्माण लागत
(निर्माण लागत के लिए सामग्री बिल/अनुमान दिया जाना चाहिए  
	
	
	
	
	

	कुल 
	
	
	
	


ख. आवर्ती (सामान्य),
परियोजना स्टाफ (वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/तकनीकी सहायक स्टाफ की टीम जिसमें सामाजिक वैज्ञानिक शामिल हैं), सीड-डीएसटी के नवीनतम कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लें
	क्र.
	डीएसटी के आदेशानुसार परियोजना कर्मिकों का पदनाम और मासिक परिलब्धियाँ 
	सं.
	औचित्य
	पहले वर्ष  (रुपये में)
	दूसरे वर्ष (रुपये में
	तीसरे वर्ष (रुपये में
	कुल  (रुपये में)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


उपभोग्य वस्तुएं (अनुकूलनशील अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिकी परिष्कार, निर्माण,संस्थापन और क्षेत्र परीक्षण/प्रशिक्षण आदि के लिए आपूर्तियां/सामग्री)
	क्र.
	मद 
	मात्रा.
	औचित्य
	पहला वर्ष  (रुपये में)
	दूसरा  वर्ष (रुपये में
	तीसरा  वर्ष (रुपये में
	कुल  (रुपये में)

	
	
	
	
	
	
	
	

	कुल
	
	
	
	


आकस्मिक खर्च
	क्र.
	विवरण
	औचित्य
	पहला वर्ष  (रुपये में)
	दूसरा  वर्ष (रुपये में
	तीसरा  वर्ष (रुपये में
	कुल  (रुपये में)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	कुल
	
	
	
	


यात्रा (अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं है)
	क्र.
	विवरण
	औचित्य
	पहला वर्ष  (रुपये में)
	दूसरा  वर्ष (रुपये में
	तीसरा  वर्ष (रुपये में
	कुल  (रुपये में)

	1.
	स्थानीय यात्रा और लॉजिस्टिक्स
	
	
	
	
	

	2.
	शहर से बाहर की यात्रा और लॉजिस्टिक्स
	
	
	
	
	

	3.
	डीएसटी के फील्ड दौरे/वार्षिक समीक्षा बैठकें  आदि (प्रतिवर्ष दो बैठकों के लिए अनुमानित बजट प्रस्तावित किया जाना चाहिए और इसमें 4-6 विशेषज्ञों की यात्रा, आवास और स्थानीय फील्ड दौरों की लागत शामिल होनी चाहिए)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


अन्य (आउटसोर्सिंग, फील्ड परीक्षण/प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रलेखन, प्रचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रकाशन और पेटेंट प्राप्त करना आदि)
	क्र.
	विवरण
	औचित्य
	पहला वर्ष  (रुपये में)
	दूसरा  वर्ष (रुपये में
	तीसरा  वर्ष (रुपये में
	कुल  (रुपये में)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	कुल
	
	
	
	


उपरिव्यय
	क्र.
	विवरण
	औचित्य
	पहला वर्ष  (रुपये में)
	दूसरा  वर्ष (रुपये में
	तीसरा  वर्ष (रुपये में
	कुल  (रुपये में)

	1 .
	संस्थागत उपरिव्यय
	संस्थागत उपरिव्यय
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



बजट शीर्षक सारांश (भारतीय रुपए में)                    
	बजट शीर्षक
	वर्ष-1
	वर्ष -2
	वर्ष -3
	कुल

	1- गैर- आवर्ती व्यय

	अन्य गैर-आवर्ती व्यय
	
	
	
	

	उप-योग (पूंजी)
	
	
	
	

	2- आवर्ती व्यय

	परियोजना कर्मचारी
	
	
	
	

	उपभोग्य वस्तुएं
	
	
	
	

	आकस्मिक व्यय
	
	
	
	

	यात्रा
	
	
	
	


	अन्य (आउटसोर्सिंग, फील्ड परीक्षण/प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रलेखन, प्रचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रकाशन और पेटेंट प्राप्‍त करना आदि)
	
	
	
	

	संस्थागत सामान्‍य व्यय
	
	
	
	

	उप-योग (सामान्य)
	
	
	
	

	कुल परियोजना लागत (पूंजी+ सामान्य)
	
	
	
	


 
भाग 7: पीएफएमएस विवरण                                              

पंजीकरण का प्रकार:
पैन नंबर:
एजेंसी का नाम:
अधिनियम पंजीकरण संख्या:
पंजीकरण प्राधिकारी:
अन्य पंजीकरण प्राधिकारी:
टीआईएन नंबर:
टीएएन नंबर:
जीएसटी नंबर:
ब्लॉक संख्या/भवन/गांव/परिसर का नाम:
सड़क/गली/डाकघर:
क्षेत्र/इलाका:
शहर:
पिन कोड:
राज्य:
जिला:
संपर्क व्यक्ति:
पदनाम:
दूरभाष नंबर:
मोबाइल नंबर:
ईमेल आईडी:
बैंक का नाम:
बैंक शाखा का पता:

बैंक शाखा का नाम:
लाभार्थी का बैंक खाता संख्‍या:
बैंक का आईएफएससी  कोड:
बैंक का एमआईसीआर  कोड:


परिशिष्ट -क
सीड प्रभाग के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों के लिए प्रायोगिक निगरानी एवं मूल्यांकन संकेतक
नोट:

1. आवेदक नीचे दी गई सूची में से परियोजना से संबंधित उपयुक्त संकेतकों का चयन कर सकता है।
2. इसमें परियोजना से संबंधित कोई अन्य संकेतक भी शामिल कर सकता है।
आउटपुट और परिणाम संकेतक (केवल मात्रात्मक)
	संकेतक
	लक्ष्य संख्या
	प्रायोगि‍क सूची और विवरण

	विकसित,परिनियोजित, अनुकूलित, प्रचारित, प्रसारित और स्थानांतरित की गई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद/प्रक्रियाएं

	क्षेत्र पर विकसित और परिनियोजित की गई नई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद
/उपकरण/प्रक्रियाएं (कार्रवाई अनुसंधान
के माध्यम से)
	
	

	क्षेत्र में स्थानीय परिनियोजन के लिए प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/प्रक्रियाओं को अनुकूलित/संशोधित/पायलट परीक्षणित/मानकीकृत किया गया
	
	

	समुदाय को प्रदर्शित, प्रचारित और प्रसारित की गई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद/
उपकरण/प्रक्रियाएं (क्षेत्र पर परिनियोजन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से)
	
	

	मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास और विपणन किया गया
	
	

	हस्‍तांतरित या व्यावसायीकृत की गयी प्रौद्योगिकियां/उत्पाद/उपकरण/प्रक्रियाएं 
	
	

	परियोजना क्षेत्र में सामाजिक व्यापार योजनाओं/उद्यमिता के लिए विकसित किए गए मॉडल
	
	

	कौशल प्रशिक्षण/कार्यशालाओं/प्रदर्शनों और मार्गदर्शन आदि के माध्यम से एसटीआई क्षमता निर्माण और सामुदायिक सशक्तिकरण। (स्थान, विषय/शीर्षक, प्रौद्योगिकी, क्षेत्र, अवधि का विवरण प्रदान किया जाना है)

	मानकीकृत किए गए प्रौद्योगिकी-केंद्रित (एसएंडटी आधारित) कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम (राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के अनुरूप)
	
	

	आजीविका संबंधी मुद्दों और एसएंडटी समाधानों के लिए आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ
	
	

	आजीविका संबंधी मुद्दों और एसएंडटी समाधानों के लिए आयोजित गोलमेज चर्चाएँ और सम्मेलन 
	
	

	आजीविका संबंधी मुद्दों और एसएंडटी समाधानों के लिए आयोजित प्रदर्शनियाँ और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन 
	
	

	आजीविका संबंधी मुद्दों और एसएंडटी समाधानों के लिए किए गए सर्वेक्षण 
	
	

	आजीविका संबंधी मुद्दों और एसएंडटी समाधानों के लिए स्थानीय सरकार के साथ आयोजित पंचायत बैठकें/केंद्रित समूह चर्चाएँ
	
	

	लाभार्थियों, एचएच, एसएचजी, सीआईजी, एफआईजी, एफपीओ, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप्स, सहकारी समितियों आदि को सुविधाओं और संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना।

	एसएंडटी क्रियाकलापों के माध्यम से सृजित और समुदाय द्वारा उपयोग किए गए स्थायी आजीविका के अवसर (आजीविका क्षेत्र, विषय क्षेत्र, स्थान, अवसरों का प्रकार)
	
	

	शामिल मानव संसाधन/वैज्ञानिक कार्यबल
	· विषय विशेषज्ञ
· परियोजना कर्मी
· अंतरिम प्रशिक्षु
· पीएचडी
· पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता
· अन्य (निर्दिष्‍ट करें)
	लिंग के आधार पर
• पुरुष
• महिला
• ट्रांसजेंडर

	परियोजना के अंतर्गत सृजित प्रत्यक्ष लाभार्थी (किसान, कारीगर आदि, क्षेत्र पर कार्यान्वयन)
	 श्रेणीवार
 • अनुसूचित जनजाति
 • अनुसूचित जाति
 • अन्य पिछड़ा वर्ग
 • सामान्य
  अन्‍य (निर्दिष्‍ट करें)
कुल लाभार्थियों में से आर्थिक         रूप से पिछड़े वर्ग 
	लिंग के आधार पर
• पुरुष
• महिला
• ट्रांसजेंडर

	परियोजना के अंतर्गत जुटाए गए अप्रत्यक्ष लाभार्थी (जैसे कुशल कार्यबल, प्रशिक्षु, सुविधा उपयोगकर्ता, परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्र से प्रभावित लोग)
	श्रेणीवार
 • अनुसूचित जनजाति
 • अनुसूचित जाति
 • अन्य पिछड़ा वर्ग
 • सामान्य
  अन्‍य (निर्दिष्‍ट करें)
कुल लाभार्थियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
	लिंग के आधार पर
• पुरुष
• महिला
• ट्रांसजेंडर

	परियोजना अवधि के दौरान गठित नए सामुदायिक समूह (समूह का नाम, स्थान और परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता के प्रकार सहित सूची प्रदान करें)
	· एसएचजी 
· सीआईजी/एफआईजी/एफपीओ,
· सामाजिक उद्यम/स्टार्टअप्स 
· सहकारी समितियां 
	

	स्थिरता के लिए विकसित किए गए मौजूदा सामुदायिक समूह (समूह का नाम, स्थान और परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता के प्रकार सहित सूची प्रदान करें)
	· एसएचजी 
· सीआईजी/एफआईजी/एफपीओ,
· सामाजिक उद्यम/स्टार्टअप्स 
· सहकारी समितियां
	

	परियोजना क्षेत्र में शामिल लाभार्थियों/घरों की कुल संख्या
	जिलेवार एचएच
· कुल एचएच   
· कुल एचएच में से अन्य पिछड़े वर्ग 
	जिलेवार लाभार्थी 
• पुरुष
• महिला
• ट्रांसजेंडर

	बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), प्रचार, संवर्धन और प्रसार

	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटक, सामुदायिक ज्ञान और उपलब्ध स्‍वदेशी ज्ञान कौशल/पारंपरिक ज्ञान कौशल सहित प्रकाशन, लक्षित आबादी के मौजूदा विशेष कौशलों/व्यापारों (कला, शिल्प आदि सहित) का विवरण।
(शीर्षक, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक, पृष्ठ संख्या, डीओआई/ऑनलाइन लिंक (यदि उपलब्ध हो) सहित विवरण।)
	· समीक्षा/सर्वेक्षण पत्र
· स्वदेशी ज्ञान (आईके)/पारंपरिक ज्ञान (टीके) पर रिपोर्टें/प्रसिद्ध  लेख
· निर्देशिका/पुस्तिकाएँ/पर्चे/सर्वोत्तम प्रथायें
· संकलन
·  पुस्तकें/मोनोग्राफ
	

	लक्षित समुदाय-आधारित सफलता की कहानियां और अपनाई गई तकनीक पर आधारित प्रसारण/वीडियो फिल्में (कार्यान्वयनकर्ता संस्थान के पास उपलब्ध हैंडीकैम/मोबाइल फोन का उपयोग करके)।
	
	(ऑनलाइन पहुँच के लिए लिंक प्रदान किया जाना चाहिए)

	प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रक्रिया डिजाइन पर बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)।
	• भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग
• कॉपीराइट
• ट्रेडमार्क/व्यापार रहस्य
• पेटेंट
• औद्योगिक डिजाइन
• बौद्धिक संपदा
• डेटाबेस अधिकार/डिजाइन अधिकार
• संयुक्त स्वामित्व
• अन्य (यदि कोई हो)
	(आवेदन/प्रदान किए गए विवरण)

	प्राप्त पुरस्कार/प्रमाणपत्र आदि (यदि कोई हो)।
	
	

	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, सेवाओं और ज्ञान प्रबंधन पर सृजित पोर्टल, ऐप्स और डेटाबेस
	· पोर्टल
· ऐप्स
· डेटाबेस
	

	मीडिया कवरेज के माध्यम से परियोजना की उपलब्धियों का प्रसार
	· सोशल मीडिया
· प्रिंट मीडिया
· जनसंचार माध्यम
·  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
	

	भौतिक अवसंरचना और परिसंपत्तियाँ

	कम लागत वाली संरचनाओं का निर्माण (इसमें मौजूदा स्थान का नवीनीकरण या जीर्णोद्धार शामिल हो सकता है)
	• सामुदायिक सुविधा केंद्र (सीएफसी)
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति         प्रकोष्ठ
• महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी)
• प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र
• स्थायी संरचनाएं
• प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं
• अन्य (स्पष्ट करें)
	

	समुदाय द्वारा दीर्घकालिक उपयोग के लिए खरीदी ओर स्‍थापित की गईं पूंजीगत परिसंपत्तियॉं/उपकरण (स्थापना के बाद लगभग 5 वर्ष तक)
	
	

	सहायक संस्थान/संगठन की प्रयोगशाला/स्वयं के प्रतिष्ठान में दीर्घकालिक उपयोग के लिए खरीदी ओर स्‍थापित की गईं  पूंजीगत परिसंपत्तियॉं/उपकरण (स्थापना के बाद लगभग 5 वर्ष तक)

	
	

	परियोजना के परिणामों की के अनुसरण और प्रसार के लिए अग्रगामी और पश्चगामी संबंध

	क्षेत्र पर कार्यान्वयन के लिए स्थानीय निकायों (पंचायतों/आरडब्ल्यूए/बीडीओ/स्थानीय सहकारी समितियों) के साथ समन्वय हेतु हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन/सहमति।
	
	

	योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय हेतु हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन/सहमति। 
	
	

	ज्ञान साझाकरण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/
प्रयोगशालाओं/विस्तार केंद्रों आदि के साथ 
समन्वय हेतु हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन/सहमति। 
	
	

	सामुदायिक अंगीकरण और भागीदारी के लिए स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ/एसएचजी/सीबीओ/
एफपीओ/सामाजिक उद्यम आदि) के साथ समन्वय हेतु हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन/सहमति।
	
	

	नागरिकों के लाभ के लिए उद्योग, बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करने हेतु हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन/सहमति दस्तावेज/औपचारिक अनुबंध
	
	

	कोई अन्य परियोजना विशिष्ट संकेतक (नीचे जोड़ा जा सकता है)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रभाव संकेतक (मात्रात्मक और गुणात्मक)
(लाभ प्राप्त करने वाले घरों की संख्या और कुल जनसंख्या के संबंध में प्रतिशत वृद्धि या कमी के रूप में मापा जा सकता है)
	संकेतक 
	अपेक्षित प्रतिशत परिवर्तन/मान और विवरण प्रत्‍येक अधिकतम 50 शब्दों में।

	स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में सुधार
	

	स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार – जिसमें खाना पकाने और बिजली शामिल है
	

	स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं या पोषण की उपलब्धता में सुधार
	

	परियोजना क्रियाकलापों के कारण स्वदेशी रूप से विकसित या संशोधित प्रौद्योगिकियों, सामाजिक रूप से प्रासंगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों, सेवाओं और सुविधा प्रदायक इकाइयों तथा अन्य अवसंरचनाओं (जैसे कम लागत वाले घर, उन्नत परिवहन, प्रयोगशालाएँ आदि) की उपलब्धता में सुधार
	

	मानव संसाधन और ज्ञान भंडार तक पहुँच में सुधार
	

	समाज में जीवन स्तर सूचकांक में सुधार
	

	बाजार और वित्तीय संस्थानों तक पहुँच में सुधार
	

	आजीविका विविधीकरण में सुधार (कृषि और गैर-कृषि - विविध प्रकार के व्यवसायों को इंगित करें)
	

	परियोजना क्रियाकलापों के कारण घरेलू आय में सुधार
	

	उत्पादकता में सुधार (फसल/पशुधन/मुर्गीपालन/मत्स्यपालन/गैर-कृषि/पारंपरिक प्रथाओं आदि में)
	

	संसाधनों और परिसंपत्तियों (प्राकृतिक और/या भौतिक) की उपलब्धता और लागत प्रभावी प्रबंधन में सुधार
	

	आजीविका और रोजगार के अवसरों में सुधार (क्षेत्रों/फील्ड्स को सूचीबद्ध करें और उद्यमियों की संख्या बताएं) 
	

	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए उद्यमों में वृद्धि या मौजूदा उद्यमों का विकास (प्रकार का उल्लेख करें)
	

	श्रमसाध्‍यता में कमी (कठिनाई, किसी विशेष गतिविधि में लगने वाले समय, प्रदर्शन की आवृत्ति से संबंधित)
	

	लक्षित आबादी द्वारा प्रौद्योगिकी/उपकरण/प्रक्रिया/उत्पादों के उपयोग पर लागत और संकोच में कमी
	

	विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच और भौगोलिक विस्तार क्षेत्र में सुधार
	

	परियोजना की उपलब्धियों के अनुकरण के लिए बाजार/उद्यमों के साथ बेहतर संबंध
	

	सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए नई विकसित प्रौद्योगिकियों/उत्पादों/प्रक्रियाओं के अंगीकरण में सुधार (उपयोगकर्ताओं की संख्या और उनकी श्रेणी द्वारा इंगित करें)
	

	सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और राष्ट्रीय मिशनों (एनएम) में योगदान – परियोजना के लिए एसडीजी और एनएम से जुड़े संकेतक का नाम प्रदान करें

	संकेतक 
	एसडीजी का नाम
	एनएम का नाम

	1.
	
	

	2. 
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CALL FOR PROPOSALS (APRIL 2026) – STI HUBS
(LAST DATE FOR SUBMISSION OF PROPOSALS: 16/05/2026)
ESTABLISHMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION (STI) HUBS FOR DEVELOPMENT OF SCHEDULED CASTE (SC) COMMUNITIES
The Department of Science & Technology (DST), Government of India, through its Science for Equity, Empowerment & Development (SEED) Division, invites project proposals for financial support under the Science Technology and Innovation (STI) Hubs programme for SCHEDULED CASTE (SC) COMMUNITIES only. This initiative aims to foster inclusive growth by leveraging science and technology for community empowerment, livelihood enhancement, and sustainable development. Eligible institutions are encouraged to submit innovative, impactful proposals aligned with the programme’s objectives for consideration. 

INTRODUCTION
The Department of Science and Technology, through its SEED Division is promoting research, technology transfer, and STI capacity building, while shifting focus from economic growth alone to human-centered development. These initiatives aim to deliver science-led solutions, develop location-specific technologies, and create sustainable livelihoods, thereby enhancing societal welfare and improving the quality of life for SC communities.

Science, Technology, and Innovation (STI) Hubs aim to strengthen livelihood systems—human, natural, social, physical, and financial capitals (details in Annexure V) —while addressing health and quality of life for vulnerable communities. By adopting a bottom‑up approach, they identify strengths and gaps in local systems, foster social enterprises, and integrate indigenous knowledge with modern technologies. These hubs will deliver inclusive S&T solutions, ensuring sustainable development and empowerment of Scheduled Caste populations.

OBJECTIVES
(1) To address the weakest linkages in the predominant livelihood systems of the SC community through Science, Technology and Innovation (STI) interventions.

(2) To identify and create social enterprises based on the strengths in livelihood systems.

(3) To harness, document, research, validate and conserve the Indigenous Knowledge Systems (IKS), skills and practices of different communities through inputs of Science and Technology to integrate IKS into appropriate technology, innovation and development for sustainable and economically viable development model of practices in livelihood systems.

(4) To create a robust system in place for long term sustainability of the project undertaken, key points of sustainability and process must be clearly enumerated.

     

* The investigators may give specific objectives related to the above in the proposal for STI Hub and should avoid copying above objectives verbatim.

* The investigators may clearly specify the relevance of objectives strictly based on PRA and SWOT analysis done in the targeted project area.

* The investigators may clearly indicate the quantum increase in socioeconomic enhancement of stake holders after intervention of the location specific technologies.

* The investigators may clearly establish the significance of establishment of STI Hub and its impact on the targeted areas.

* The investigators may clearly define the significant role of partner Institutions in the project.

* The investigators may justify how the technologies to be intervened in the targeted areas is essentially required for livelihood enhancement of the SC community.

STRATEGIC INCLUSION

· Framework: Setting up of STI Hubs to follow collaborative, networked, and partnership models to address last‑mile challenges in technology induction, delivery, management, utilization, and extension.

· Establishment: Hubs may be set up by academic institutions, R&D laboratories, or voluntary S&T organizations (NGOs) serving the majority of SC populations.

· Collaboration: Academic institutions must engage with local NGOs for sustainable rural livelihoods planning, and dissemination of the knowledge and technological know-

how gained through the project to the target populations; voluntary organizations should partner with S&T institutions and R&D labs to develop location‑specific, need‑based technologies.
· Project Duration: 3 years 
· Linkages: Backward connections with higher educational and scientific institutions (Agricultural Universities, IITs, NITs, KVKs, central departments etc.) will enable access to frontier technologies.

· Community Engagement: SHGs, FPOs, and FPCs should be involved to ensure reaching the community for the adaptation of the new and improved systematic approach developed and recommended for a sustainable future.
· Outcomes: STI Hubs to facilitate socioeconomic empowerment of SC communities through improvement of the existing livelihood systems, besides creation of newer and 

viable options, equitable growth, productivity enhancement, social enterprise development, and equity with inclusion.
These projects should enhance welfare system efficiency through Science, Technology, and Innovation (STI). By strengthening delivery mechanisms and applying S&T interventions, it must build NGO capacity, expand institutional outreach, and promote sustainable knowledge for community development.

BASIC CRITERIA FOR ESTABLISHMENT OF STI HUBS

· Location and Beneficiary Criteria
· STI Hubs should be established in areas with a predominant SC population.

· At least 60–70% of beneficiaries must belong to SC communities.

· Hubs can be co-located in Host Institutions to maximize knowledge centre utilization.

· Purpose of Co-location
· Redefines usage and role of knowledge centres.

· Promotes problem-solving and project-based learning.

· Enables hands-on/practical engagement in Science, Technology, and Innovation.

· Scope of Interventions

· Each Hub should focus on not more than 4–5 interventions.

· Interventions must align with objectives of location specific sustainable livelihood creation for SC communities.

· Focus Areas

· Includes livelihood system analysis (weakest/strongest links).

· Develops and delivers novel/innovative technologies.

· Disseminates and deploys location-specific technologies.

· Creates social enterprises.

· Strengthens Indigenous Knowledge Systems relevant to livelihoods.

· Addresses issues of Multidimensional Poverty (MDP).

· Exclusions (must avoid):

· Direct welfare activities.

· Routine proposals on standardized technologies (e.g., vermicompost, mushroom cultivation, food processing).

· Activities overlapping with line ministries, KVK extensions, NRLM/SRLM programmes.

· Criteria for Selecting Technological Interventions

Based on the identified strengths and vulnerabilities of local livelihood systems, consider the following 

· Local Resources & Skills

· Ensure interventions suggested utilize available resources and build on community skills.

· Reduction of Drudgery
· Introduce technologies that ease manual effort and improve working conditions.

· Efficiency Enhancement
· Strengthen productivity and streamline livelihood processes.

· Socio-Economic Empowerment
· Contribute to upliftment and empowerment of SC/ST communities.

· Market Integration
· Enable communities to move up the value chain and access higher market opportunities.

· Adaptability & Affordability
· Ensure interventions are cost-effective, scalable, and culturally adaptable.

· Linkages/Sustainability

· Links to knowledge institute(s) to ensure technology updates and capacity enhancement

· Links to field level organization to ensure last mile connectivity

· Links interventions to national/state-level programmes.

· The project must show and enable the community the pathway to achieve sustainability after the project period is over.

· Aligns with larger national missions for long-term sustenance.

· Environmental Safeguards
· Project avoids environmental degradation and reduces carbon footprint. 

· Project is sensitive to any alterations in ecological balance.

· Must meet or promote connected SDG objectives. 

· Employment Orientation

· Generates self-employment opportunities.

· Creates additional revenue streams.

· Does not displace existing job structures.   

· Strengthens local self-reliance through STI.

· Skills needed and associated for the beneficiaries of the project must be simple and easy to grasp.

· Capacity Building
· Builds S&T absorption capacity.

· Improves knowledge and innovation capabilities among beneficiaries.

The S&T-based thrust areas for interventions in socio-economic development, capacity enhancement (institutional and human), and sustainable progress of SC communities may, without limitation, encompass multiple domains of socio-economic growth, as specified in Annexure VI.

ELIGIBILITY
The following organizations/institutes are eligible for receiving financial support for establishment of STI Hubs

1. Government Academic Institutions (Central and State Government), Government S&T bodies, R&D Labs etc.

2. Private Academic Institutions and R&D Institutions (Universities/ Colleges/ Institutions and Government Aided Colleges recognized or regulated by UGC/AICTE/ MCI/DCI/PCI etc, having SIRO recognition etc) – would be considered as Non-Government Organization (NGO) and shall use ‘NGO/ VO’ option during the process of online submission of proposal.

3. S&T based Voluntary Organizations (NGOs) with legal status or as a society registered under the Societies Registration Act 1860 or a Trust registered under the Indian Trusts Act 1982 or Charitable or Religious Act 1920 or under the corresponding State Act with following criteria:
· Minimum 10 years of field level experience in technology development, dissemination, delivery and management.

· Experience in handling projects having focus on S & T with support from Scientific Departments of Government of India.

· The organization has not been blacklisted by any Central or State Government Department.

In addition, the S&T based voluntary organizations are also required to submit the following documents while submission of proposal online on the DST e-PMS portal.

· Copy of valid registration certificate/Trust Deed, Memorandum of Association, Rules and Byelaws of the society.

· Audited Statement of Accounts and Annual Activity Reports of the organization for the last 3 financial years.

· Organization’s Unique ID in NGO Darpan Portal

· Well-defined partnership/collaboration with academic institution, university, department, engineering college or a research laboratory having expertise in the proposed area of work

General Terms and Conditions:
1. Institutions/Organization receiving funds would assume financial and other administrative responsibility of the project.

2. In case of multi-institutional project, the Principal Investigator (PI) must furnish formal agreement from the collaborating institutions/scientists along with separate budget for each of the implementing institutions.

3. International travel is not permissible under the projects.

4. Staff recruited for a project should be paid as per the norms and guidelines of the DST.

5. In case the Principal Investigator (PI) leaves the Institution, the Co-Investigator (Co-I) will assume the charge of the Investigator for Completing the Project with prior approval of DST.

6. Shifting of the sanctioned project from one institution to other institution due to change of the institution by the Principal Investigator (PI) is not encouraged and final decision is at sole discretion of DST and, subject to submission of No Objection Certificate (NOC) from the original Host Institution by the PI. 

SUBMISSION OF PROJECT PROPOSALS
The Principal Investigator should submit the project proposal online only through DST’s Electronic Project Management System (e-PMS) on portal www.onlinedst.gov.in the given format along with necessary documents. Proposal submitted by any other means will be summarily rejected. The investigators may please note the following for submission of proposal online.

1. Browse onlinedst.gov.in to access the homepage of the “DST e-PMS Portal”, register, log in and submit the project proposal in prescribed format under Science Technology and Innovation (STI) Hubs for SC community.

2. Before filling up the form candidates are advised to carefully go through the call for proposals published at the DST Website (www.dst.gov.in) and also available under Proposal Formats in the e-PMS Portal after logging in the portal site.

3. To save your time and avoid data loss please download the appropriate proposal format and fill all the information required as per the format as a Word and PDF file and then keep it ready for upload during submission of mandatory documents.

4. Click on “Submit Proposals” link which would take you to a page seeking multiple information starting with – General information, Institute/Organization Details of principal investigator etc. Ensure to fill all the mandatory information sought against each menu.

5. After filling all the above particulars there is provision to preview your detail before final submission of application form on clicking on “Preview” button. Preview page will display all the particulars that you have mentioned. Click on “Submit” button for final submission of the proposal.

6. Applicants are advised to carefully fill and verify the details filled in the online application as no change will be possible/ entertained after clicking the Final Submit Button. The TPN number generated after submission of proposal may be noted for future reference.
7. The enclosed annexures (Annexure I – Annexure V) should also be signed and submitted.
8. The submission of proposals is open to all categories and the investigators submitting proposal may not necessarily belong to SC Community.
9. The Last Date for Submission of Online Proposals is 16/05/2026 after which the web-link will be automatically disabled for any usage.
10. The CFP undergoes 2–3 successive rounds of scrutiny to ensure adherence to objectives and quality benchmarks. The overall gestation period for reaching the stage of financial sanction is generally estimated at 6–9 months.
Note: Please ensure submission of online proposals well before the due date. Generation of T-PIN ensures successful submission of proposal online.

CONTACT PERSONS
Dr. Anita Aggarwal, Scientist ‘F’ & HEAD

Science for Equity Empowerment and Development Division Room No. 235, New Block – I, Technology Bhavan Department of Science and Technology

New Mehrauli Road, New Delhi – 110016
E – Mail: anita.a@nic.in, Phone: 011-26590343
Ms. Rajni Rawat, Scientist ‘D’
Science for Equity Empowerment and Development Division Room No. 219, New Block – I, Technology Bhavan Department of Science and Technology

New Mehrauli Road, New Delhi – 110016
E – Mail: rajni@nic.in, Phone: 011-26590669

Only the proposals for STI Hubs should be submitted against this call. Proposals other than STI Hubs submitted against this call will be summarily rejected.
(LAST DATE FOR SUBMISSION OF PROPOSALS: 16/05/2026)
ANNEXURE – I
ENDORSEMENT FROM HEAD OF THE INSTITUTE

(on letter head of the institution)

1. Certified that the Institute welcomes participation of all project implementing individuals for implementation of project-

2. Name of PI, designation and organisation:

3. Name of Co-PI, designation and organisation:

4. This proposal has not been submitted to any other agency / organization for financial support. 

5. Organization will abide by the “Terms and Conditions” for project support under SEED division of DST.

6. The scale of pay, allowance, etc. proposed are those admissible to persons of corresponding status employed in the Institute/ University/ NGO/ Voluntary Organization, and are in accordance with the DST guidelines (enclose guidelines in case of any other of Central/State Government Institutions).
7. It is agreed that any research outcome or intellectual property right(s) on the invention(s) arising out of the project shall be taken in accordance with the instructions issued with the approval of the competent authority, DST.
8. Institute assures financial and other managerial responsibilities of the project.
9. The Institute will render all administration and financial support for successful completion of the project ensuring minimum Infrastructure and support services to project manpower. 

10. Implementing organizations should also strengthen networking with KVKs, smaller Voluntary Organisation (VOs) in respective area of influence for large scale technology dissemination and other outreach activities. Also, project personnel would catalyse and promote capacity building of these partner VOs.

11. In the unforeseen event of discontinuance of project, organization will inform DST in advance will submit all the required documents requesting foreclosure of project and/ or if PI leaves the project, the Co-PI will assume the charge and take responsibility for the fruitful completion of the project (after obtaining prior approval of DST).
12. Project team and Grantee organization will facilitate to conduct audit or inspection of project at any time by expert team of DST 

13. Certified that the organization has never been blacklisted by any department of the State Government or Central Government.

Signature with seal

        

  (Executive Authority of Institute/University/Head of Institution)

Date: ……………… 

Place………………

Note: In case of collaborative projects where budget for different institutions has been proposed, the endorsement letter has to be submitted by all the collaborating institutions individually.
ANNEXURE-II
CERTIFICATE FROM PI & Co-PI

(on letter head of organization)
1. This is to certify that the information given in the proposal is true to the best of my knowledge and belief.

2. We did not submit this or a similar project proposal elsewhere for financial support from any agency/organization.

3. We (PI & Co-PI) and project partner agencies will abide by the “Terms and Conditions” for project support under SEED division of DST.

4. We assure financial and other managerial responsibilities of the project implementation.

5. We have explored and ensured that equipment and basic facilities will actually be available in the host institution and collaborating institution will be used as and when required for the purpose of the project. We shall not request financial support under this project, for procurement of these items.

6. Support of SEED division, DST will be acknowledged in all future internal or external publications/ reports/ presentations etc. and IPR guidelines will be followed.

7. Project team and Grantee organization will facilitate to conduct audit or inspection of project at any time by expert team of DST.

8. We undertake that spare time on permanent equipment procured through DST grant will be made available to other users for larger societal benefit.

9. We understand that shifting of the sanctioned project from one institution to other institution due to change of the institution by the principal investigator/co-investigators is not allowed and is at sole discretion of DST, subject to submission of No Objection Certificate from the Host Institution by the PI.

10. We will keep ready to provide following materials & documents in case project proposal is shortlisted/ selected by DST (in soft copy)

(a) “Terms & Reference” of DST grant. 

(b) Endorsement from the Head of the Institution (on letter head of organization)

(c) Valid Registration certificate (only for NGOs)

(d) Memorandum of association, rules and regulations of the institution (only for NGOs)

(e) Audited Balance Sheets/ audited accounts of last 3 years (only for NGOs).

(f) Annual reports of last 3 years (only for NGOs).

(g) Letter of Support and tie up with S&T institutions – mandatory for NGOs.

Date:






         
  (


               )

Place:






          


    Signature






          



Principal Investigator  

Date:






       
  (


               )

Place:






         


     Signature 








          

Co-Principal Investigator 
ANNEXURE-III
Department of Science & Technology

Science for Equity, Empowerment & Development Division (SEED) Division

Terms and Conditions for implementation of project support under SEED-DST 

(to be accepted and signed by each implementing organization)

1. Focus of project will adhere to scheme/programme guidelines of SEED-DST. 

2. Manpower sanctioned under project should have relevant qualifications and experience/expertise against each sanctioned post, which should be relevant to activities proposed for three/ five years of project. The scale of pay, allowance etc. proposed for manpower are those admissible to persons of corresponding status employed in the Institute/University/Non-Government Organization (NGO)/Voluntary Organisation (VO), and are in accordance with the DST guidelines.
3. Project manpower will work for full time in project mode as per organizations rules and regulation, and not as employee(s) of Department of Science and Technology (GoI) and may also be utilized in coordinating data collection & analysis in terms of output, outcome and impact SEED-DST. Such staff member will not draw salary from other projects but may receive honorarium for specific activities. 
4. Project Manpower should be willing to work in remote areas. Organization should evolve an appropriate mechanism with incentives etc. to retain and nurture manpower at least for 3-5 years to ensure timely delivery of expected outcome. Recruitment from the marginalized section (SC/ST)/ EWS/ young scientist/ women candidates should be encouraged. 
5. After receipt of project grant, signed bio-data and joining details about the manpower recruited should be intimated to SEED Division, DST within three months. 
6. The support should also be utilized to visualize innovative ideas and activities for effective implementation
7. Continuation and financial support for project will depend on evaluation of progress and assessment by expert team of DST from time to time. Non-performance may lead to stoppage of grant/disqualification for further project support.
8. International travel is subject to the programme specific guidelines of SEED-DST.
9. Progress report along with audited statement of expenditure (SoE) and utilization certificate (UC) as per prescribed format of GFR 2017 & timeline for each financial year should be submitted to DST. 
10. Unspent balance at the end of each financial year should also be reported in SoE & UC and permission may be sought to carry forward the unspent balance to the next financial year. 
11. Interest accrued/if accrued in each financial year should be deposited to Consolidated Fund of India- Bharat Kosh and details should be mentioned in UC & SoE.
12. Capital assets/facilities created from project support will be used by the intended beneficiaries during implementation period, and even after completion of the project support. GFR-2017 rules should be followed for retention of Capital assets on completion of project period.
13. SEED-DST will be immediately informed in case any member of the project team leaves the organization and replacement within 3 months of vacancy should be reported to DST for final approval. 
14. All equipment and other field assets, banners, boards, manuals, reports etc. should carry the credit as “Catalyzed & Supported under (scheme/programme name) of Science for Equity, Empowerment & Development Division, Dept. of Science & Technology, New Delhi”. 
15. DST will be authorized to conduct audit and inspection of the project support at any time. The project team with Grantee Organization will facilitate to conduct such audit or inspection of project at any time, whenever communicated by DST.
16. An official of DST may be invited to attend the meetings of the executive body of the organization, wherein progress and expenditure details related to project activities are discussed. DST will nominate a suitable officer for this purpose.
17. DST will be kept informed about projects funded by other agencies. Accounts of such projects should be separately maintained. 
18. Each training activity should be properly documented along with the subject matter, date(s) and content of training programs; contact details & names of trainers; and details of participants along with their address, contact number, place etc. 
19. Each member of the project team should maintain a log book for recording the tasks performed by him/her on a day-to-day basis in direction with the milestones proposed in the project.
20. Proper documentation should be maintained in respect of activities taken up by the project support group as each new idea being pursued, expenses incurred in processing the idea, person involved, equipment proposed etc. 
21. Benefits accrued to society / beneficiaries, directly or indirectly should be documented in story and video form. 
22. Project implementing agency/organization will be responsible in case of any financial & legal administrative responsibility and dispute between the agency/organization and project staff. DST will not be liable for such legal cases of disputes.
We agree to the above terms and conditions.

Date:






         
                      (

                 )

Place:






             
  

Signature with seal








          


 Head of the Organization 1 

Date:






         
                       
(      
                          )

Place:






              

Signature with seal








          


 Head of the Organization 2

Date:






                            
(

              )

Place:






              

Signature with seal

                                                                                                                           Head of the Organization 3

Date:






                            
(

              )

Place:






              

 Signature with seal

                                                                                                                           Head of the Organization 3

*Signature of all partner organizations/ agencies

ANNEXURE – IV
POLICY ON CONFLICT OF INTEREST
FOR REVIEWER & COMMITTEE MEMBER or APPLICANT or DST OFFICER ASSOCIATED/ DEALING WITH THE SCHEME/ PROGRAM OF DST
Issues of Conflicts of Interest and ethics in scientific research and research management have assumed greater prominence, given the larger share of Government funding in the country's R & D scenario. The following policy pertaining to general aspects of Conflicts of Interest and code of ethics, are objective measures that is intended to protect the integrity of the decision making processes and minimize biasness. The policy aims to sustain transparency, increase accountability in funding mechanisms and provide assurance to the general public that processes followed in award of grants are fair and non-discriminatory. The Policy aims to avoid all forms of bias by following a system that is fair, transparent and free from all influence/ unprejudiced dealings, prior to, during and subsequent to the currency of the programme to be entered into with a view to enable public to abstain from bribing or any corrupt practice in order to secure the award by providing assurance to them that their competitors will also refrain from bribing and other corrupt practice and the decision makers will commit to prevent corruption, in any form, by their officials by following transparent procedures. This will also ensure a global acceptance of the decision making process adopted by DST.

Definition of Conflict of Interest:
Conflict of Interest means "any interest which could significantly prejudice an individual's objectivity in the decision making process, thereby creating an unfair competitive advantage for the individual or to the organization which he/she represents". The Conflict of Interest also encompasses situations where an individual, in contravention to the accepted norms and ethics, could exploit his/her obligatory duties for personal benefits.

Coverage of the Policy:
(i) The provisions of the policy shall be followed by persons applying for and receiving funding from DST, Reviewers of the proposal and Members of Expert Committees and Programme Advisory Committees. The provisions of the policy will also be applicable on all individuals including Officers of DST connected directly or indirectly or through intermediaries and Committees involved in evaluation of proposals and subsequent decision-making process.

(ii) This policy aims to minimize aspects that may constitute actual Conflict of Interests, apparent Conflict of Interests and potential Conflict of Interests in the funding mechanisms that are presently being operated by DST. The policy also aims to cover, although not limited to, Conflict of interests that are Financial (gains from the outcomes of the proposal or award), Personal (association of relative / Family members) and

Institutional (Colleagues, Collaborators, Employer, persons associated in a professional career of an individual such as Ph.D. supervisor etc.)

1.  ​Specifications as to what constitutes Conflict of Interest.
Any of the following specifications (non-exhaustive list) imply Conflict of Interest if,
(i) Due to any reason by which the Reviewer/Committee Member cannot deliver fair and objective assessment of the proposal.

(ii) The applicant is a directly relative# or family member (including but not limited to spouse, child, sibling, parent) or personal friend of the individual involved in the decision making process or alternatively, if any relative of an Officer directly involved in any decision making process / has influenced interest/ stake in the applicant’s form etc..
(iii) The applicant for the grant/award is an employee or employer of an individual involved in the process as a Reviewer or Committee Member; or if the applicant to the grant/award has had an employer-employee relationship in the past three years with that individual.

(iv) The applicant to the grant/award belongs to the same Department as that of the Reviewer/Committee Member.

(v) The Reviewer/Committee Member is a Head of an Organization from where the applicant is employed.

(vi) The Reviewer /Committee Member is or was, associated in the professional career of the applicant (such as Ph.D. supervisor, Mentor, present Collaborator etc.)

(vii) The Reviewer/Committee Member is involved in the preparation of the research proposal submitted by the applicant.

(viii) The applicant has joint research publications with the Reviewer/Committee Member in the last three years.

(ix) The applicant/Reviewer/Committee Member, in contravention to the accepted norms and ethics followed in scientific research has a direct/indirect financial interest in the outcomes of the proposal.

(x) The Reviewer/Committee Member stands to gain personally should the submitted proposal be accepted or rejected.


# The Term “Relative” for this purpose would be referred in section 6 of Companies Act, 1956.

2.  ​Regulation:
The DST shall strive to avoid conflict of interest in its funding mechanisms to the maximum extent possible. Self-regulatory mode is however recommended for stake holders involved in scientific research and research management, on issues pertaining to Conflict of Interest and scientific ethics. Any disclosure pertaining to the same must be made voluntarily by the applicant/Reviewer/Committee Member.

2. Confidentiality:
The Reviewers and the Members of the Committee shall safeguard the confidentiality of all discussions and decisions taken during the process and shall refrain from discussing the same with any applicant or a third party, unless the Committee recommends otherwise and records for doing so.

5.  ​Code of Conduct
5.1 To be followed by Reviewers/Committee Members:
(a) All reviewers shall submit a conflict of interest statement, declaring the presence or absence of any form of conflict of interest.

(b) The reviewers shall refrain from evaluating the proposals if the conflict of interest is established or if it is apparent.

(c) All discussions and decisions pertaining to conflict of interest shall be recorded in the minutes of the meeting.

(d) The Chairman of the Committee shall decide on all aspects pertaining to conflict of interests.
(e) The Chairman of the Committee shall request that all members disclose if they have any conflict of interest in the items of the agenda scheduled for discussion.

(f) The Committee Members shall refrain from participating in the decision-making process and leave the room with respect to the specific item where the conflict of interest is established or is apparent.

(g) If the Chairman himself/herself has conflict of interest, the Committee may choose a Chairman from among the remaining members, and the decision shall be made in consultation with Member Secretary of the Committee.

(h) It is expected that a Committee member including the Chair-person will not seek funding from a Committee in which he/she is a member. If any member applies for grant, such proposals will be evaluated separately outside the Committee in which he/she is a member.
5.2 To be followed by the Applicant to the Grant/Award:
(a) The applicant must refrain from suggesting referees with potential Conflict of Interest that may arise due to the factors mentioned in the specifications described above in Point No. 2.
(b) The applicant may mention the names of individuals to whom the submitted proposal should not be sent for refereeing, clearly indicating the reasons for the same.

5.3 To be followed by the Officers dealing with Programs in DST:
While it is mandatory for the program officers to maintain confidentiality as detailed in point no. 6 above, they should declare, in advance, if they are dealing with grant applications of a relative or family member (including but not limited to spouse, child, sibling, parent) or thesis/ post-doctoral mentor or stands to benefit financially if the applicant proposal is funded. In such cases, DST will allot the grant applications to the other program officer.

6.  ​Sanction for violation
6.1  ​For a) Reviewers / Committee Members and b) Applicant
Any breach of the code of conduct will invite action as decided by the Committee.
6.2 For Officers dealing with Program in DST
Any breach of the code of conduct will invite action under present provision of CCS (conduct Rules), 1964.

7.  ​Final Appellate authority:
Secretary, DST shall be the appellate authority in issues pertaining to conflict of interest and issues concerning the decision making process. The decision of Secretary, DST in these issues shall be final and binding.

8.  ​Declaration
I have read the above “Policy on Conflict of Interest” of the DST applicable to the Reviewer/ Committee Member/ Applicant/ DST Scheme or Program Officer # and agree to abide by provisions thereof.

I hereby declare that I have no conflict of interest of any form pertaining to the proposed grant*
I hereby declare that I have conflict of interest of any form pertaining to the proposed grant *
* & # (Tick whichever is applicable)
Name of the Reviewer/ Committee Member or Applicant or DST Officer
(Strike out whichever is not applicable)
(Signature with date)
ANNEXURE - V
THE SUSTAINABLE LIVELIHOODS FRAMEWORK
LIVELIHOOD ASSETS
Human Capital
Financial Capital
Physical Capital


The Poor

Social Capital
Natural Capital
	COMPONENTS OF LIVELIHOOD ASSETS (indicative)

	Natural Capital
· Land and produce
· Water & aquatic resources
· Trees and forest products
· Wildlife
· Wild foods & fibres
· Biodiversity
· Environmental services
	Human Capital
· Health
· Nutrition
· Education
· Knowledge and skills
· Capacity to work
· Capacity to adapt

	Financial Capital
· Savings
· Credit/debt - formal, informal, NGOs
· Remittances
· Pensions
· Wages
Physical Capital
· Infrastructure
· Transport, roads, vehicles, etc.
· Secure shelter & buildings
· Water supply & Sanitation
· Energy
· Communications
· Tools and technology
· Tools and equipment for production
· Seed, fertiliser, pesticides
· Traditional technology
	Social Capital
· Networks and connections
· Patronage
· Neighbourhoods
· Kinship
· Relations of trust and mutual support
· Formal and informal groups
· Common rules and sanctions
· Collective representation
· Mechanisms for participation in decision-making
· Leadership


ANNEXURE – VI
CRITICAL
DOMAINS
OF
SOCIO-ECONOMIC
WELL-BEING
OF
SC
COMMUNITIES (Identified by MoSJ&E for PMAGY/PM-AJAY Villages)
1. Drinking water and Sanitation
2. Education
3. Health and Nutrition
4. Social Security
5. Rural Roads and Housing
6. Electricity and Clean Fuel
7. Good Agricultural Practices
8. Financial Inclusion
9. Digitization
10. Livelihood & Skill Development
The domains given above are purely indicative and the investigators my take other domains also pertaining to their target area and target population

· Direct Welfare Activities in the above domains will NOT be considered for financial support.
· Only interventions aiming at (i) Improving the efficiency of Welfare System and (ii) Improving Livelihood System efficiency through Science Technology and Innovation (STI) will be considered for support
· Proposals crosscutting with the activities of line function Ministries/Departments, extensions activities of KVKs, activities falling under NRLM/SRLM will NOT be considered for financial support.
[image: image3.jpg]



Figure 1: Distribution of Schedule Caste Population in India
forma for submission of project proposal
Part 1: General Information                          
1. Name of the Institute/University/Organization submitting the Project Proposal :

2. State :
3. District and block:

4. Principal Investigator/ STI HUB Coordinator Name and Institute : -

5. Age (in years) as on closing date of application submission :
6.  Category (SC/ ST/ OBC/ Gen/ Others) : -
7. Designation :
8. Division of DST:

9. Programme Or Scheme of SEED division (SYST/ TIDE/ SCSP/ TSP/ SUNIL/ STW/ Network/ special call) : -
10. Proposed Subject Area -
11. Type of Proposal (Institute-based/ PI-based): -
12. Nature of the project (select any one): -
	Development and deployment of Technology for societal benefit (new technology, new product/process)
	

	Adaptive R&D (Location Specific Research & Technology Development including Technology modification/modulation/ optimization, up/down

scaling of existing systems, technology adaption/adoption etc)
	

	Technology transfer (field trials, demonstrations & promoting social enterprises)
	

	Technology dissemination (Replication of successful models, deployment of mew and available technologies for identified problem)
	

	Establishment of Science Technology and Innovation (STI) Hub
	

	Establishment centers for Strengthening Upscaling and Nurturing Innovations for Livelihood (SUNIL) 
	

	Establishment of Women Technology Park (WTP)
	

	Network project with multiple agencies
	

	Any other (specify)
	


13. Project Title (should include problem, proposed solution/technology, target community/beneficiaries and name of implementing Districts and State for establishment of STI hub/ WTP/SUNIL etc.):

14. Project Duration :
15. Prosed budget (in Rs.) :
16. Proposal Submit Date :
17. Project Keywords (should include subject area, selected livelihood, name of technology, and geographical area of implementation etc.) :

18. Project Summary (in 250 words only, including livelihood of proposed area, S&T component, source of technology, problem statement, proposed solution, target beneficiaries and expected outcomes, community identified etc.) :

19. Summary of work accomplished by PI/ Lead Institute in the proposed area during last 5 years (100 words):

20. Proposed Geographical coverage Area  (Identification shall be based on a preliminary assessment of the areas and the people, considering the availability of minimum infrastructural facilities—particularly roads, water and sanitation, health centers, communication, marketing facilities, electricity, and potential for irrigation; as well as climate, land use patterns, crops and cropping systems, natural resources and raw materials, availability of special skills or trades, and the presence of local organizations such as Panchayats, cooperatives or voluntary groups.):
	Sl. No.
	State
	District
	Block/ village
	PMAGY village or aspirational district, if applicable
	No. of beneficiaries/ House Hold (HH) to be covered

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


21. Target Beneficiaries: -
· Gender-wise distribution - type and total size of target population (Male/ Female/ Transgender):

· Category-wise % of Gen/SC/ST/OBC/Women/EWS of total population in proposed geographical area : 

· Number of beneficiaries (Gen./SC/ST/OBC/Women/EWS) targeted to cover :

· % of Gen./SC/ST/OBC/Women/EWS of total beneficiaries under proposed project :

22. Background of target community (considering Indigenous Knowledge (IK)/ Traditional Knowledge (TK), skill & practices, socio-economic status and demographic details of target population including their present livelihood conditions, present average income level and occupations of the target beneficiaries) :

	Sl. No.
	Category viz. Gen./ SC/ ST/ EWS/ GEN/ OTHERS (Specify)
	Age-group (range in years)
	Target no. of beneficiaries
	Present occupation (Artisan/ Laboure/ Farmer/ Educator/ Health-care/ Entrepreneur/ specify others etc.)
	Present average income (in Rs.)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	




Part 2: Institute/ Organization Details                          
23. Type of the Lead Institute (collaborative proposal from two/three different types of Institutes will be encouraged): -
	Type
	Tick mark

	Academic/ research institute
	

	State S&T council
	

	NGO/ Voluntary Organization
	

	Panchayati Raj Institute (PRI)
	

	Krishi Vigyan Kendra (KVK)
	

	Others (specify)
	


24. Registration number & year, if registered as Society/ Trust (applicable for NGO/ private institute only) : 

25.  NGO Darpan ID of NGO/ private institute:

26.  Scientific Manpower in position in the organization as on date (for NGO only) 

	S.No.
	Name & Designation
	Highest Qualification
	Specialization
	Date of Joining
	Full Time/ Part Time Employee

	
	
	
	
	
	


27.  Details of ongoing /completed project of Lead Institute during last 5 years (relevant to current proposal only) :

	S.No.
	Funding Agency
	Type of Funding (National/ International)
	Amount (in Rs.)
	Year
	Purpose
	Present status (ongoing/ completed)

	
	
	
	
	
	
	


28. Infrastructure available with institution for implementing the project (land/ building, equipment etc.) : -
29. Collaboration partner, if any : -
	Sl. No.
	Name & address of organization/ Institute
	Type of Institute
	Role as partner organization in proposed work

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Part 3: Problem Identification and proposed S&T interventions                          

[image: image4]
30. State the target population related problem you seek to address and brief of their Socio-Economic status, in 200 words only (should be based on identification of weakest links/gaps/problems in the predominant livelihood, health, quality of life and socio-economic status of people in select area – the problem identification should be supported with evidence based data – may be based on livelihood system analysis, investigators fieldwork in the target area, district (industrial) reports, data from various others reports, NRLM, SRLM data etc) :

31. Brief Industrial Scenario of the target area, in 100 words only (may refer to Industrial Profile of Districts by State Govt. and MSME schemes such as SFURTI/ ASPIRE/ Cluster/ innovation etc.) :

32. Was the District Industry Centre report examined for identification of the problem: (Yes/ No)

33. Existing regional/ National/ International solutions for the proposed problem, (in 200 words only) :

34. Any other Government National Initiatives related to proposed activities to solve this problem (mention outcomes of the initiatives, in 100 words only) : 

35. Technology gaps and new innovative S&T component/ adaptive R&D solution proposed as per need identification (mention importance of the project in context of the current status, and demonstrate how the project will progress beyond the “state-of-art” or the best initiative tried by others in providing new innovative technological solution such as design modification, improvement in existing solutions etc. to the identified problem and user needs) :
	Sl.
No.
	Technology gap in identified problem
	Proposed S&T interventions, new innovative S&T component and adaptive R&D solution
	Justification (technology development/ up scaling/ down-scaling/ adaptation/ adoption/ transfer/ demonstration/ dissemination/ deployment etc.)

	a.
	
	
	

	b.
	
	
	


36. Proposed Objectives (aligned with title of project and 4-5 only): (5 lines only in drop down)
37. Institution/ places where detailed lab/ field testing or experimentations and validation will be carried out :

38. Proposed S&T delivery methods - 
· Demonstration of technology or training package; 
· Technology transfer & commercialization; 
· Knowledge dissemination, publicity and promotion; 
· Training/ capacity building; 
· Handholding through local panchayats/welfare organizations;
· Any other (specify); 

39. Source of identified Technology/ package of practice under project:

	Source
	Technology/ package of practice
	Name of agency/ institution/ individual expert

	Generated in-house by staff
	
	

	Generated in-house by employing outside experts
	
	

	Borrowed from an outside institution/expert
	
	

	Modification of technlogy/know-how being used by the beneficiaries
	
	

	Any other (please specify):
	
	


40. Technical back-up support and linkages established in the project area (State Govt. involvement for large scale technology dissemination; forward & backward linkages; stakeholders with emphasis on extent and nature of their involvement in documenting traditional knowledge, development of technology / modification/ transfer/ adoption etc.):

41. Methodology (defined steps/relevant process details e.g. PERT chart, model, diagram including methods such as Survey; Protocols, Mobilization; Technology Identification, Assessment, Transfer, Adaptation & Adoption; Demonstration & Training, Result & Impact analysis,
Stakeholders engagement, Marketing, Linkages, Feedback and Follow-up from stakeholders/ben etc.): 

42. Details/ Mechanism for ensuring the involvement and participation of target population in the project area, (in 100 words only):
43. Number of training programs planned for beneficiaries (Topic, purpose, no. of trainings/yr., duration of training days, level of Participation, cost/training):

	Topic
	Purpose
	Duration (days)
	No. of trainees
	Cost (in Rs.)
	Output 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


44. Work plan and expected deliverables of project (please don’t give baseline survey, recruitment of project staff and purchase of Capital as milestone/ target. Refer evaluation and monitoring indicators in Guidelines of scheme/ programme of SEED division), refer Annexure- A:

	Proposed objective 
	Work plan/ Milestones/ targets (minimum 5-6 per year)
	Timelines to complete the task/ target objective (in months)
	Expected deliverables (anticipated quantitative output, outcome & socio-economic impact on target beneficiaries)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


45. Plan of the institution about the usage, maintenance and retention of capital equipment to be procured under project (in 50 words only):

46. PUBLICITY, PROMOTION & DISSEMINATION PLAN: (provide a publicity, promotion & dissemination plan which shows how the project achievements will be properly disseminated, in 50 words only):

47. Self-sustainability/revenue generation plan of the project work, in 100 words only (planning to continue the project activities even after project duration and support from DST is over; details in terms of finite time including cost benefit analysis of the project – Techno-economic viability of the project and its self-sustainability; comment on the possibilities of the activity becoming self-sustainable / marketing/ buy back arrangements /Micro Enterprise Development etc.) :
48. Relevance of the proposed interventions to the existing Micro & Small Enterprises and Artisan Units, Industrial clusters and augmentation of proposed technologies in development of existing clusters (in 50 words only):

49. Possibility of replication of project in similar areas (after the proposed technological solution is proven, how it will be scaled up or taken forward- whether by involving State Government for large scale technology dissemination or via market or any other means – any entrepreneur or business person can be involved in any manner?) (in 50 words only):
50. Whether project activities require any clearance from relevant authorities in respect of any environmental/ legal/ ethical issues? Yes/No

51. Any other related information, if not covered under fields of proforma (please specify in 100 words only):

 
Part 4: Particulars of Investigators

 Principal Investigator (insert options for multiple PI):
1. Name:

2. Gender (M/ F/ Other) :

3. Date of Birth:
4. Likely Date of retirement :
5. Designation :

6. Department:

7. Institute/University:

8. State:

9. District:

10. City/Place:
11. Address:
12. Pin:
13. Communication Email:
14. Alternate Email:
15. Mobile:

16. Phone:
17. Category:
18. Highest Qualification :
19. Education and Training (Graduation onwards):
	Degree
	Year
	University/Institute
	Field of Specialization

	
	
	
	


20. Field of Experience relevant to current proposal area (in 50 words only) :

21. Work Experience:
	Designation
	Year
	University/ Institute/ Organization
	Job profile

	
	
	
	


22. Details of ongoing /completed project of project investigator (PI) during last 5 years :

	S.No.
	Funding Agency
	Type of Funding (National/ International)
	Amount (in Rs.)
	Year
	Purpose
	Present status (ongoing/ completed)

	
	
	
	
	
	
	


23. Number of Papers published :

24. Significant publications (Maximum 10) :

	Title
	Authors
	Journal/ Book/ Article
	Volume
	Page
	Year
	SCI Index

	
	
	
	
	
	
	


25. List of proposed area related publications from last five years (Maximum 10) :

26. Patent filed/ granted, if any :

27. Award/ Prize/ Certificate etc. won, if any :

28. Technology transferred, if any :

29. Worked with industry/ NGO/ any other :

 Co-Investigator (insert options for multiple Co-PI):
1. Name:

2. Gender:

3. Date of Birth:
4. Highest Qualification :
5. Designation :

6. Department:

7. Institute/University:

8. State:

9. District:

10. City/Place:

11. Address:

12. Pin:

13. Communication Email:

14. Alternate Email:

15. Mobile:

16. Phone:
17. Fax:
18. Category:

19. Education and Training (Graduation onwards):
	Degree
	Year
	University/Institute
	Field of Specialization

	
	
	
	


20. Field of Experience relevant to current proposal area (in 50 words only) :

21. Work Experience:
	Designation
	Year
	University/ Institute/ Organization
	Job profile

	
	
	
	


22. Details of ongoing /completed project of project investigator (PI) during last 5 years :

	S.No.
	Funding Agency
	Type of Funding (National/ International)
	Amount (in Rs.)
	Year
	Purpose
	Present status (ongoing/ completed)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


23. Number of Papers published :

24. Significant publications (Maximum 10) :

	Title
	Authors
	Journal/ Book/ Article
	Volume
	Page
	Year
	SCI Index

	
	
	
	
	
	
	


25. List of proposed area related publications from last five years (Maximum 10) :

26. Patent filed/ granted, if any :

27. Award/ Prize/ Certificate etc. won, if any :

28. Technology transferred, if any :

29. Worked with industry/ NGO/ any other

 
Part 5: Suggested Referees                   
 Suggested Referees -:
· Name and designation

· Organization and address

· Contact number

· Email ID

· Professional relation with applicant, if any

 
Part 6: Financial (budget) Details:
a. Non – Recurring (Capital) 
Other Non-Recurring (Please give estimates, if the equipment is to be fabricated locally for prototype testing etc. Include installation charges, transport, taxes/duties/levies, etc.  and try to avail tax/duty exemptions as applicable to your institution/ organization. Proper record should be maintained for the items procured under this Head. As per rule 149 of GFR, the procurement of Goods & Services is Mandatory for Goods and/or Services available on GeM Portal only and PI will also follow DoE's guidelines for incurring expenditure under the different sub-head. The budget under construction cost is only for low-cost structures like Common Facility Centre (CFC) and/or renovation or refurbishing of existing space and not for construction of new buildings or structures. Approval of such grant is at sole discretion of DST and as per extant GFR norms. Budgetary quotations (min. 3 no.) will be required in support of estimates for equipment, if project is approved for financial support.)

	S.
	Item/ Description
	Justification
	1 Year (in Rs.)
	2 Year (in Rs.)
	3 Year (in Rs.)
	Total (in Rs.)

	1
	Equipment cost
	
	
	
	
	

	2
	Fabrication/ installation cost (Bill of materials/ estimate for fabrication & development cost should be provided)
	
	
	
	
	

	3
	Construction cost 

(Bill of materials/ estimate for construction cost should be provided)
	
	
	
	
	

	Total 
	
	
	
	


b. Recurring (General),
Project Staff (team of scientists/engineers/technical support staff including social scientist), refer latest OM of SEED-DST

	S.
	Project Staff designation and monthly emoluments as per DST order
	No.
	Justification
	1 Year (in Rs.)
	2 Year (in Rs.)
	3 Year (in Rs.)
	Total (in Rs.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Consumables (Supplies/Materials for adaptive R&D/technology refinement, Fabrication, Installation and field testing/training etc.)

	S.
	Items
	Qty

.
	Justification
	1 Year (in Rs.)
	2 Year (in Rs.) 
	3 Year (in Rs.)
	Total (in Rs.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	


Contingency 

	S.
	Description
	Justification
	1 Year (in Rs.) 
	2 Year (in Rs.)
	3 Year (in Rs.)
	Total (in Rs.)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	


Travel (International travel is not permitted)

	S.
	Description
	Justification
	1 Year (in Rs.)
	2 Year (in Rs.)
	3 Year (in Rs.)
	Total (in Rs.)

	1.
	Local travel & logistics
	
	
	
	
	

	2.
	Outstation travel & logistics
	
	
	
	
	

	3.
	DST’s Field visits/annual review meetings etc. (Tentative budget to be proposed for two meetings per year and should cover the travel cost, accommodation and local field visits of 4-6 experts)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Others (Outsourcing, Field Testing/ Demonstration, Technology Dissemination, Documentation, Publicity, Training & capacity building, Publication and patenting etc.)

	S.
	Description
	Justification
	1 Year (in Rs.)
	2 Year (in Rs.)
	3 Year (in Rs.)
	Total (in Rs.)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	


Overhead

	S.
	Description
	Justification
	1 Year (in Rs.)
	2 Year (in Rs.)
	3 Year (in Rs.)
	Total (in Rs.)

	1 .
	Institutional Overheads
	Institutional Overheads
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 
Budget Head Summary in (INR)                    
	Budget Head
	Year-1 
	Year-2
	Year-3


	Total

	1- Non-Recurring

	Other Non-Recurring
	
	
	
	

	Subtotal (Capital)
	
	
	
	

	2- Recurring

	Project Staff
	
	
	
	

	Consumables
	
	
	
	

	Contingency
	
	
	
	

	Travel
	
	
	
	

	Others (Outsourcing, Field Testing/ Demonstration, Technology Dissemination, Documentation, Publicity, Training & capacity building, Publication and patenting etc.)
	
	
	
	

	Institutional Overhead
	
	
	
	

	Subtotal (General)
	
	
	
	

	Total Project Cost (Capital

+ General)
	
	
	
	


 
Part 7: PFMS Details                                             

Type of Registration :

PAN Number :

Agency Name :

Act Registration No. :

Registering Authority :

Registering Authority Other :

TIN Number :

TAN Number :

GST Number :

Block No /Building /Village /Name of Premises :

Road/Street/Post Office :

Area/Loacality :

City :

Pin Code :

State :

District :

Contact Person :

Designation :

Phone Number :

Mobile Number :

Email ID :

Bank Name :

Branch Address of the Bank :

Bank Branch Name :

Bank Account Number of the Beneficiary :

IFSC Code of the bank :

MICR Code of the bank :

ANNEXURE-A

Tentative Monitoring & Evaluation indicators of project Proposals under SEED division

Note:

1. Applicant may select appropriate indicators relevant to the project from the list below.

2. May also incorporate any other indicator relevant to the project.

Output and outcome indicators (quantitative only)

	Indicator
	Target Number
	Tentative list & details

	Technologies/products/processes developed, deployed, adapted, propagated, disseminated, transferred

	New technologies/products/tools/processes developed and deployed on field (through action research)
	
	

	Technologies/tools/processes adapted/ modified/ pilot tested/ standardized for local deployment in field
	
	

	Technologies/products/tools/processes demonstrated, propagated & disseminated to community (through on-field deployment and awareness programs)
	
	

	Value-added products developed and marketed
	
	

	Technologies/product/tools/processes transferred or commercialized
	
	

	Models developed for social business plans/ entrepreneurship in project area
	
	

	STI capacity building and community empowerment through skill trainings/ workshops/ demonstrations and handholding etc. (details of location, subject/title, technology, sector, duration to be provided)

	Techno-centric (S&T based) skills and training programs standardized (aligned towards National Skill Qualification Framework)
	
	

	Skill training programmes and workshops conducted for livelihood issues and S&T solutions
	
	

	Roundtable discussions and conferences conducted for livelihood issues and S&T solutions
	
	

	Exhibitions and technology demonstrations organised for livelihood issues and S&T solutions 
	
	

	Surveys conducted for livelihood issues and S&T solutions
	
	

	Panchayat meetings/ focussed group discussions conducted with local Govt. for livelihood issues and S&T solutions
	
	

	Improved access of facilities and resources to beneficiaries, HH, SHGs, CIGs, FIGs, FPOs, social enterprises, start-ups, cooperatives etc.

	Sustainable livelihood opportunities created through S&T interventions and utilized by community (livelihood sector, subject area, location, type of opportunities)
	
	

	Human resources/scientific manpower involved
	· Subject experts

· Project personnel

· Interns

· PhD

· Post-doc

· Others (specify)
	Gender-wise

· Male

· Female

· Transgender

	Direct beneficiaries (farmers, artisans etc. on-field implementation) created under project 
	Category-Wise

· ST 

· SC

· OBC

· Gen

· Others(specify)

EWS out of total beneficiaries-
	Gender-wise

· Male

· Female

· Transgender

	Indirect beneficiaries mobilized under project (viz. skilled manpower, trainees, facility users, people impacted through project implementation area) 
	Category-Wise

· ST 

· SC

· OBC

· Gen

· Others(specify)

EWS out of total beneficiaries-
	Gender-wise

· Male

· Female

· Transgender

	New community groups formed during project period (Provide list with name of group, location and type of support provided under project)
	· SHGs

· CIGs/FIGs/FPOs, 

· Social enterprises/Start-ups

· Cooperatives
	

	Existing community groups nurtured for sustainability (Provide list with name of group, location and type of support provided under project)
	· SHGs

· CIGs/FIGs/FPOs, 

· Social enterprises/ Start-ups

· Cooperatives
	

	Total no. of beneficiaries/House Hold (HH) covered within project area 
	District wise HH

· Total HH

· EWS out of total HH
	District-wise beneficiaries

· Male

· Female

· Transgender



	Intellectual Property Right (IPR), publicity, promotion and dissemination

	Publications including S&T component, community knowledge and availability of IK skills/TK skills, details of existing special skills/trades, including art, craft etc. of the target population

(details with Title, year of publication, publisher, page no., doi/online link, if available)
	· Review/ Survey Papers

· Reports/ Popular Articles on Indigenous Knowledge (IK)/ Traditional Knowledge (TK),

· Manuals/ Booklets/ Leaflets/ Best Practices

· Compendiums

· Books/ Monographs
	 

	Target community-based success stories and telecasting/video films on the technology introduced (using available handy cameras/ mobile phone with implementing institute)
	
	(link to access online should be provided)

	IPR on technology projects process design 
	· Geographical Indication (GI) tags

· Copyright

· Trademarks/ Trade secrets

· Patents

· Industrial design

· Intellectual property

· Data-base rights/ Design rights

· Joint ownership

· Others (if any)
	(details of applied/ granted)

	Award/ prize/ certificate etc. won, if any
	· 
	

	Portals, Apps & data-base created on locally available resources, services and knowledge management.
	· Portals

· Apps 

· Data-base
	

	Dissemination of the project achievement through media coverage
	· Social media

· Print media

· Mass media

· Electronic media
	

	Physical Infrastructure and Assets

	Low-cost structures created (may include renovation or refurbishing of existing space)
	· Community Facility Centre (CFC)

· S&T Hubs

· SC/ ST cells

· Women Technology Parks (WTP)

· Technology resource centre

· Permanent Structures

· Technology Labs

· Others (specify)
	

	Capital assets/ equipment procured and installed for long term utilization by community (post-installation upto 5 year approx.)
	
	

	Capital assets/ equipment procured and installed for long term utilization in lab/ own establishment of supported institute/ organization (post-installation upto 5 year approx.)
	
	

	Forward and backward linkages for replication and dissemination of project output

	MoUs/consent signed for linkages with local bodies (Panchayats/ RWAs/ BDO/ local cooperatives) for on-field implementation
	
	

	MoUs/consent signed for linkages with State Government for support through schemes/programmes
	
	

	MoUs/consent signed for linkages with S&T institutions/ Universities/ Labs/ Extension Center etc. for knowledge sharing
	
	

	MoUs/consent signed for linkages with voluntary organizations (NGO/ SHG/ CBO/ FPO/social enterprise etc.) for community adoption & participation
	
	

	MoUs/consent document/ formal contracts signed for linkages with industry, banks/ other financial institutions to benefit citizen
	
	

	Any other project specific indicator (may be added below)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Impact indicators to promote inclusiveness and equity (quantitative and qualitative)

(May be measured in % increase or decrease with respect to number of households and total population benefited)
	Indicator
	Expected percentage change/ value and details in maximum 50 words each

	Improved access to Clean and Safe Drinking Water
	

	Improved access to Clean Energy – including cooking and electricity 
	

	Improved access to Health care facilities or Nutrition improved 
	

	Improved access to indigenously developed or modified technologies, socially relevant S&T innovations, services & facilitative units and other infrastructure (viz. low-cost houses, retrofitted transport, labs etc.) due to project interventions
	

	Improved access to human resource pool and knowledge base 
	

	Improved Index of living standard in society
	

	Improved access to market and financial institutions
	

	Improved livelihood diversification (Farm and Non-Farm - indicate the diversified trades)
	

	Improved household income due to project interventions 
	

	Improved productivity (in crop/livestock/poultry/fisheries/non-farm/traditional practices etc.) 
	

	Improved availability and cost-effective management of resources and assets (natural and/or physical) 
	

	Improved livelihood and employment opportunities (list the areas/field and give the number of entrepreneurs)
	

	Increased new enterprises or nurtured existing through S&T (mention type)
	

	Reduced drudgery (pertaining to difficulty felt, time spent in particular activity, frequency of performance) 
	

	Reduced cost and hesitation over use of technology/ tool/ process/ products by target population
	

	Improved S&T outreach and geographical coverage area
	

	Improved linkages with market/ enterprises for replication of project achievements
	

	Improved adoption of 
newly developed technologies/ products/ processes for community empowerment (indicate by number of adopters and their category)
	

	Contribution towards Sustainable Development Goals (SDGs) and National Missions (NMs)- provide name of indicator of project mapped with SDGs and NMs

	Indicator 
	SDG name
	NM name

	1.
	
	

	2. 
	
	


अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) केंद्र





परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सामान्य जानकारी और प्रारूप





SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION (STI) HUBS FOR DEVELOPMENT OF SCHEDULED CASTE (SC) COMMUNITIES





GENERAL INFORMATION &


FORMAT FOR SUBMISSION OF PROJECT PROPOSALS








